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भूमिका 


अन्त्योदय मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं एक जीवनदर्शन 
भी है, विकास की एक प्रभिनव प्रक्रिया भी है और साथ ही एक 
आन्दोलन भी है। गांधीजी ने इसे जीवनदर्शन के रूप में प्रस्तुत 
किया । गरीबो की विभिषिका से त्रस्त परिवारों के विकास के 
लिए हमने इसे एक आन्दोलन के रूप में लिया है । राजस्थान 
के दुगंम एवं दुरुह स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति भी श्राज इस 
कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 
ग्राम में ५ निर्ंनतम परिवारों का चयन प्रथर वर्ष में किया गया 
है और इस प्रकार १.६५ लाख परिवार इस वर्ष अन्त्योदय 
योजना के भ्रस्तर्गत श्राथिक स्वावलम्बन की ओर भ्रग्नसर हो 
सकेंगे । हम प्रति वर्य ५ नवीत निर्धततम परिवारों का चयन 
हर गांव से करेंगे । स्पष्ट है कि इतने विशाल कार्यक्रम के 
क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयां झ्रायेंगी । कार्यक्रम का विस्तार 
राज्य के कौने कौने में है और झ्राधिक विकास के साधन सीमित 
हैं । सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि जिन व्यक्तियों के लिए 
यह कार्यक्रम है वे शारिरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
रूप से आश्वस्त नहीं हैं। सदियों से वे शोषण से पीड़ित रहे 
हैं भर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उनके लिए मात्र जो मौखिक 
बाद़े किए उनके फ़लस्वरूप उन्होंने भ्रपना विश्वास ख्रो दिया है । 


हमारा उद्देश्य इन परिवारों को मात्र आधिक सहायता 
प्रदत्त करना ही नहीं अपितु उनमें स्वावलम्बन का विश्वास 
लौटाना है। विस्तार के दृष्टिकोण से इतना बड़ा और कठिन 
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० 
कार्य शायद विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम लिया गया है । भुझे 
पूरा विश्वास हैं कि विभिन्‍न कठिनाइयों के बावजूद भी यह 
कार्यक्रम राजस्थान के विकास का एक निर्णायक कार्यक्रम 
बनेगा । 


जब तक १३५००० परिवारों को हम विभिन्‍न प्रकार की 
सहायता पहुंचा सकेंगे । इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में कई 
प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने आयेंगी । यह हर्ष का विषय 
है कि इन कठिनाइयों के बावजूद प्रब तक हम इतनी बड़ी संख्या 
में निर्धत परिवारों को सहायता पहुंचा सके हैं । अ्रभी हाल ही 
में राज्य सरकार ने १८७ करोड़ रुपये की एक योजना वित्तीय 
संस्थाओं से सहायता प्राप्त करते के लिए बनाई है । 


कोई भी कार्यक्रम मात्र सरकार द्वारा नहीं चलाया जा 
सकता । स्वयंसेवी संस्थाओं और हर व्यक्ति का यह कत॑व्य है 
कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदत्त करें । 
कार्यक्रम की लोकप्रियता इसीसे सिद्ध है कि राजस्थान में 
प्रारम्भ क्रिया गया यह कार्यक्रम आज अन्य राज्यों के लिए भी 
अनुकरणीय बन गया है । यह कार्यक्रम एक ऐसे संगठित वर्ग 
को जन्म देगा जिसके फलस्वरूप भविष्य में गरीब व्यक्ति की 
उपेक्षा समाज एवं प्रशासन द्वारा असम्भव हो जायेगी । 


डा० ज्ञानचन्द शर्मा ने इस कार्यक्रम पर जो पुस्तक लिखी 

है वह कार्यक्र की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण बना 

सकेगी ऐसा मेरा विश्वास है। दरिद्वनारायण के उद्धार का 

बापू का सपना साकार हो इसः दिशा में श्री शर्मा ने जो प्रयत्न 

किया है, मुक्के विश्वास है कि उससे प्रशासन एवं अन्य व्यक्ति 

लाभान्वित होंगे । कट 
भैरोंसिह शेखावत 


मुल्यमन्त्री 
राजस्थान सरकार; जयपुर 


प्रकाशकीय 


प्रिंय पाठकों, 


“उद्‌बोधत” प्रकाशन का दूसरा प्रयास. “अन्त्योदय और 
गरीबी उन्मूलन”. विस्तृत विवरण सहित आपके हाथों में है.। 
हमने, प्रस्तुत पुस्तक में अ्न्त्योदय योजना के माध्यम से जनता 
सरकार द्वारा गरीबोत्थान के लिये किये जा रहे प्रयास के हर 
पृहल्लू पर बारीकी से विश्लेषण किया है । 


अन्त्योदय और. गरीबी उन्मूलन' पुस्तक से पूर्व हमारा प्रथम 
प्रयास “आपात्‌ कालीन अग्ति-परीक्षा और राजस्थान” नामक 
पुस्तक आ्रापके समक्ष प्रस्तुत की थी जिप्तकी दैनिक राजस्थान 
पत्रिका, दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केशरी व 
अन्य दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों ने अपनी कलम से भूरि-झूरि 
प्रसंशा लिखते हुये एक अनूठा सजीव प्रयास बताया है । अपने 
ढंग की इस पुस्तक के माध्यम से हमने ग्रापात्‌काल में राजस्थान 
में छाई कालीछाया का हृदय विदारक चित्रण किया है। उक्त 
पुस्तक में कांग्रेस शासन में हुये अ्रमानवीय पुलिस जुल्म की 
असहूनीय सत्य घदनाझ्रों को. प्रकाश, में लाया गया है। इसीके. 
साथ उन सभी कार्यकर्ताओं के नामों की सूचि व्‌ ज़पलब्ध सामग्री, 
के आधार पर आपातकाल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका 
व भूमिगत श्रांदोलन पर विशेष पठनीय सामग्री प्रकाशित की 


गई है ।. 


पु 
इसी प्रकार “अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन” पुस्तक का ; 
प्रकाशन भी उद्बोधन प्रकाशन के माध्यम से किया जा रहा है। 
अन्त्योदय योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार 
करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । राजस्थान के मुख्यमंत्री 
श्री भैरोंसिह शेखावत ने गरीबी के मर्म को जाना है, गरीबी के 
कलंक का उन्मूलन करने के उद्देश्य की पूर्ति एवं गरीब को अर्थ 
सम्पन्न बनाने की जो भ्रन्त्योदय योजना उन्होंने लागू की है उसी 
कार्य विधि का विस्तृत लेखा-जोखा पुस्तक के द्वारा आपके हाथों 
में पहुंचाया जा रहा है । 


पाठकगणा इस प्रयास के लिये अपनी सम्मति तथा प्रस्तुत 
पुस्तक में त्रुटियों के विषय में हमें भ्रवगत कराने का कष्ट करेंगे । 
इस्ीके साथ सघन्वाद । है 


भवदीव 
डॉ० इन्द्रकुमार तिबाड़ी 


ड़ 


गरीबी एक झभिशाप 
अन्त्योदय 

योजना का स्वरूप 
योजना का क्रियान्वयन 
मूल्यांकन 

विभिन्न प्रतिक्रियाएं 


हि तर 


गरीबी एक अभिशाप 


मानव-समाज ऐसे विभिन्‍न समुदायों का एक समूह है जॉ 
आशिक, नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं । 
एक ही समुदाय में भी विभिन्न स्तर के व्यक्तिहो सकते हैं। 
समुदाय की बात ही क्या, एक परिवार में भी विभिन्न सदस्यों 
का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक स्तर एक दूसरे से भिन्न हो 
सकता है | संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव समाज 
विभिन्नताओं का एक समूह है । 


यदि मानव सम्राज का आथिक आधार पर वर्गीकरण 
किया जाये तो मोटेतौर पर समाज के तीन बर्ग किये जा सकते 
हैं सबल, औसत और कमजोर । 


सबल वर्ग से तात्पर्य उस वर्ग से है जो अ्रपनी जीविका 
के लिए इतना घन कमाता है कि जीवन की सभी आवश्यकताएं 
पूरी करने के पश्चात्‌ भी उसके पास काफी अधिक मात्रा में धन 
शैष रहता है । ग्रौसत वर्ग वह वर्ग है जो अपने जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित मात्रा में धन का उपा- 
ज॑न करता है, लेकिन कमजोर वर्ग वह वर्ग है जो अपने 
जीवनयापन के लिए दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं कर 
सकता । 


ये विभिन्न वर्ग आथिक रूप से भिन्न होते हुए भी एक कं, 

दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रहते, चू कि ये सभी एक ही 
समाज के अंग हैं । एक के सुख-दुख दूसरे वर्ग को अवश्य प्रभा- 
वित करते हैं, हो सकता है कि यह प्रभाव प्रत्यक्ष में नजर नहीं 
आये । इसलिए यदि पूर्णा समाज को सुखी एवं सम्पन्न बनाना है 
तो समाज के कमजोर वर्ग की सभी दुबंलताओं को समाप्त 
करना होगा । कमजोर वर्ग की इन दुबंलताओ्रों का उन्मूलन 
केवल मात्र सरकार या कमजोर वर्ग के स्वयं के प्रयासों से 
सम्भव नहीं हो सकती, इसके लिए समाज के प्रत्येक बर्गे को 
अपनी सामर्थ्याचुसार हर सम्भव सहयोग देना होगा । यदि यह 
कहा जायें कि समाज के सम्पन्न वर्ग का इस सम्बन्ध में विशेष 
उत्तरदायित्व है तो भी अनुचित नहीं होगा । इस प्रकार से कम- 
जोर वर्ग के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास ही अपेक्षित परि- 
शाम दें सकते हैं । 


समाज में विद्यमान विभिन्नताओं को समाप्त करने के 
सम्बन्ध में गांधी जी ने १० सितम्बर, १६३१ के “यंग इंडिया' 
में अपने सपनों के भारत की जो कल्पना की थी वह इस 
प्रकार थी-- 


“मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करू गा जिसमें निर्धन 
यह अनुभव करें कि भारत उनका देश है और उसके 
निर्माण में उनको आवाज प्रभावपूर्ण है, ऐसा भारत 
जिसमें कोई ऊंची और नीची श्रेणी के लोग नहीं होंगे । 
|» भारत जिसमें सारे समुदाय पूरी शांति के साथ 
रहेंगे । ऐसे भारत में अस्पृश्यता के भ्रभिशाप के लिए 
कोई स्थान नहीं रह सकता-स्त्रियों के श्रधिकार पुरुषों के 
समान ही होंगे । सभी ऐसे हित जो देश को करोड़ों मुक 
लोगों के विरुद्ध तहीं है सावधानी पूर्वक सम्मानित रहेंगे, 


कर अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


नह 


चाहे वे विदेशों हों या स्वदेशी । प्रत्येक व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह हेतु कार्य मिलना चाहिए | उन्होंने आगे कहा-- 
शासन की अरहिंसक-पद्धति तब तक बिल्कुल असम्भव रहेगी 
जब तक धनिकों और करोड़ों भूखे लोगों के बोच चौड़ी 
खाई मौजूद है । यदि सम्पति का स्वैच्छिक विसर्जन न 
किया जाये और इस शक्ति का भी जो सम्पत्ति के कारण 
प्राप्त होती है और उनका सर्व सामान्य के हित में मिल 
जुलकर उपयोग न किया जाय तो एक दिन अवश्य ही 
हिंसक और रक्तरंजित क्रांति होने वाली है ।” 


स्वतन्त्र भारत के संविधान-निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के 
उत्थान के लिए आवश्यक प्रावधान किया है। संविधान की 
प्रस्तावना में ही सामाजिक, आ्राथिक़ एवं राजनैतिक अन्याय और 
विषमता, विचार और धर्म आदि में पराधीनता, प्रगति और 
प्रतिष्ठा के अवसरों में विषमता की परिस्थिति को स्वीकार करके 
सबके लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व को उद्देश्य 
रूप में मान्य किया गया है । 


संविधान में मूलभूत अधिकारों के विवेचन में सर्वप्रथम 
धर्मं, जाति, लिंग, स्थान के आधार आदि में जो परम्परागत 
बाधाएँ अथवा प्रतिबन्ध आ्रादि चले श्रा रहे हैं उन सबका वर्णन 
हुआ है । इसी प्रकार सरकारों नौकरियों और पदों पर सारे 
नागरिकों को अवसर की समता की घोषणा की गईहै। 


धारा १७ में अ्रस्पृश्यता का अन्त किया गया है और 
किसी भी रूप में उसका आचरणा निषिद्ध ठहराया गया है। 
किसी भी प्रश्मार की अस्पृश्यता को लागू करना विधि के अनुसार 
दण्डनीय श्रपराध माना गया है । जाति, धर्म आदि के आधार 
पर सामाजिक अयोग्यताओं की समाप्ति की गई है और बेगार 
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आदि जैसे श्राथिक शोषण तथा बालकों के खानों-कारखानों में 
काम करने का निषेध किया गया है जिससे गरीबों तथा बालकों 
का शोषण नहीं हो । 

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में भी सभी लोगों को 
जीविका के साधन सुलभ कराने, स्त्री पुरुषों को समान कार्य का 
समान वेतन देने और श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा स्त्री और बालकों 
की निर्बल अवस्था का दुरुपयोग न होने देना और उनके शोषण 
को रोकने का समावेश किया गया है । बेकारी, बुढापा, बीमारी, 
विकलांगता आदि की स्थिति में उन्हें सावंजनिक सहायता 
पाने का अधिकार माना गया है। अनुसुचित जातियों एवं 
अनुसुचित जन जातियों की श्राथिक उन्‍्तति तथा सब प्रकार के 
शोषण एवं सामाजिक अन्याय से उनके संरक्षण की विशेष 
व्यवस्था १५-५६ धाराओं में की गई है । 

संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकार एवं नीति-निर्देशक 
तत्व मूल रूप से संविधान की भावना प्रकट करते हैं । अब 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पिछले ३० वर्षों में इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कितना प्रयास किया गया 
है ? इस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ? इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए केवल सरकार को ही नहीं बल्कि प्रत्येक 
नागरिक को अपना योगदान सच्चे दिल से देना होगा । तब ही 
कमजोर वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान 
सम्भव हो सकेगा । 


मानव की सबसे बडी कमजोरी गरीबी है, जैसा कि 
हितोपदेश में कहा गया है :-- 


दारिदूयाद्‌ हियमेति छीपरिगतः सत्त्वात्परिश्रश्यते, 
तनिः सत्त्वः परिभूयते परिभवान्निवेंदसापद्यते । 
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अेक++- अर 


निर्वण्णा: शुचमेति शोकनिहतों बुद्धया परित्यजयतै, 
निबुद्धि: क्षयमेत्य हो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥१३४।॥ 
--हितोपदेश, मित्रलाभ, 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट हैं कि दरिद्वता के कारण 

मनुष्य को लज्जा होंतो है, लज्जा से व्यक्ति का पराक्रम नष्ट 

घर होता है, पराक्रम न होने से शोकाकुल हो जाता है, शोकापन्न 

व्यक्ति की बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है | बुद्धि के विनाश 

। से व्यक्ति का सर्वनाश होता है । इस प्रकार निर्धनता ही सब 
विपत्तियों का घर है । 


इससे स्पष्ट है कि मानव जीवन के लिए गरीबी एक 
अभिशाप है। समाज की उन्नति के लिए मानव को इस अभिशाप 
से मुक्त करना हो होगा, वरना सुखों एवं समृद्ध समाज को 
कल्पना नहीं की जा सकती । 
भारत में ग्रामीणा तथा शहरी दोनों ही समाजों का एक 
बहुत बडा भाग कमजोर वर्गों का है। ये कमजोर लोग गरीबी 
की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। राजस्थान 
में लगभग ५६ प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । 
॥ शहरी और ग्रामीण समाज में विद्यमान कमजोर वर्गों की 
ब्ुुलना की जाये तो पता चलता है कि शहरों की अपेक्षा गांवों 
में गरीबी अधिक भयंकर रूप से व्याप्त है। इसलिए संमाज में 
व्याप्त गरीबों को दूर करने के लिए सर्व प्रथम ग्रामों की और 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 


आशिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार लाने 

ह के उपाय ढू ढने से पहले यह निर्णय करना होगा कि कमजोर 
वर्ग कौन है, उनकी परिभाषा किस प्रकार बनाई जाये तथा 

उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाये । कमजोर वर्गों 
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७... 


का वर्गीकरण उनके द्वारा किये जाने वाले पैजे, उनकी सामा- 
जिक स्थिति, जाति तथा आमदनी के आ्राधार पर किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग का अ्रध्ययन जाति के 
आधार पर भी क्रिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान युग में 
आशिक क्षेत्र में पिछड़ापन या कमजोर होना ही सबसे उचित 
आधार माना जाना चाहिए । संक्षेप में यह कहना अनुचित नहीं 
होगा कि जिन परिवारों की आय उनकी दैनिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के योग्य नहीं है वे परिवार पिछड़े या कमजोर परिवार 
कहे जा सकते हैं। झ्राथिक आधार पर कमजोर परिवारों का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है । 


(१) ऐसे परिवार जिनके पास भ्रवाथिक जोत है अर्थात्‌ 
ऐसी या इतनी कम भूमि है जिसके उत्पादन से उस परिवार की 
देनिक ग्रावश्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं । 

(२) भूमिहीन कृषि-मजदूर और भ्रन्य मजदूर । गांवों 
में ऐसे मजदूरों को स्थाई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है । 
इसके अतिरिक्त मजदूरी की दर इतनी कम होती है कि वह 
उसके जीविकोपार्ज॑न के लिए काफी नहीं होती है । 


(३) गांव के दस्तकार और कारीगर जो छोटी दस्तकारी 


में लगे हुए होते हैं, जैसे चमड़े का काम करने वाला, तेली, 
कुम्हार, टोकरों बनाने वाला आदि । 


(४) ऐसे वर्ग जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों के 
कारण पिछड़े हुए हैं तथा अपने झ्रापकों वर्तमान श्राथिक जीवन 
से सम्बन्धित नहीं कर पाये हैं । इस श्रेणी में अनुसूचित जन- 
जातियों को लिया जा सकता है । 

(५) ऐसे परिवार जिन्हें परिस्थितिवश अपने परम्परा- 
गत धन्धे करने पड़ रहे हैं । ये परम्परागत धन्धे आथिक दृष्टि- 
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नहीं है । इस श्रेणी में अदुसूचित जातियां /2_ 
सकती है । 

वर्ग जो सामाजिक स्थिति के कारण तो 

वर्ग में गिने जाते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से 


महिलाएं जो पूर्णारूप से अपने पति पर आश्चित हैं। 
घुमक्कड़ जातियां जो भीख मांग कर या छोटे 
: पेट पाजती हैं । 

) विधवाएं, भ्रनाथ बालक, बूढ़े लोग, बेरोजगार, 
दृष्टि विकलांग इत्यादि । इस श्रेणी में सभी जातियों 
आ सकते हैं । 


वेभिन्न वर्गों की इस आर्थिक कमजोरी का प्रमुख कारण 

पिछड़ापन है जिसका मूलभूत कारण जाति-प्रथा से 
वाली सामाजिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 
का सामन्‍्तवादी प्रकार और भ्राबादी तथा साधनों 
तुलन भी इसके अन्य कारण हो सकते हैं । 


कारणों से यह समस्या और भी जटिल बन 


कारण : 


है (१) परिवार नियोजन का अभाव 


(२) परम्परागत सामाजिक बन्धन एवं जाति संबंधी 
प्रतिबन्ध 


(३) श्रम के महत्व को न समभना 
बी एक अभिशाप [७ 


आशिक कारण : 


(१) निश्चित और लगातार रोजगार की कमी 

(२) बड़े किसानों और साहुकारों द्वारा शोषण 

(३) अनार्थिक जोत तथा खेती से कम आमदनी 

(४) भूमिहीन मजदूरों की कम मजदूरी 

(५) कृषि संबंधी तथा अन्य लघु उद्योगों के विकास 

की कमी । 

(६) परम्परागत धन्धों तथा औजारों से कम उत्पादन । 

(७) भौगोलिक परिस्थितियां । 

(८) विकास योजनाझरों का लाभ गांवों तक न पहुंचना । 
) 


(६) आवागमन एवं शिक्षा के साधनों की कमी । 


रूढिवादी विचारधारा : 


(१) आलस्य की विचारधारा का विस्तार जो सांसारिक 
वस्तुप्नों के विरक्ति के दर्शन को गलत तरीके से समभने के 
कारण हुआ | 

(२) भाग्य वादी विश्वास की उत्पत्ति जिसके कारण 
अधिक कमाने या अधिक उत्पादन के लिए मेहनत की अपेक्षा 
भाग्य पर निर्भर रहा जाता है । 

(३) ग्राधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का पूरा लाभ न 
उठाना । 

आशिक कमजोरी के कारणों का अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ 
यह देखना होगा कि इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 
ऐसी कौन सी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें उपलब्ध कराने से 
बे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें । 
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(१) पूरा रोजगार 

(२) शिक्षा 

(३) आवास तथा पीने के पानी की व्यवस्था 

(४) स्वास्थ्य 

_ (५) आश्िक शोषण से संरक्षण 

(६) सामाजिक और सांस्कृतिक निर्योग्यताओं से मुक्ति 

(७) अपव्यय पूर्ण और नाशकारी आदतों और रिवाजों 
की रोक-थाम ओर सामाजिक सुधार-- 


गरीबी या श्राथिक कमजोरी के कारणों का विश्लेषण 
करने के पश्चात्‌ यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार को 
नीतियों का निर्धारण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 
जिससे गरीब तथा कमजोर वर्ग को उपरोक्त सहूलियतें प्राप्त हो 
सकें इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विधायी प्रावधान रखने चाहिए 
जिनसे कमजोर वर्गों पर जबरइस्ती थोपी गई सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक निर्योग्यताओं को हटाने में सहायता प्राप्त हो सके । 
कमजोर वर्गों के श्राथिक उत्थान के लिए उनमें व्याप्त सामाजिक 
बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए यदि 
ऐसा नहीं किया गया तो उसकी आशिक स्थिति में सुधार लाना 
असम्भव ही होगा । इस कार्य के लिए कानूनी प्रावधानों के 
साथ-साथ समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता 
है । राजस्थान में जनतापार्टी की सरकार ने मुख्य'मंत्री 
श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में इस कमजोर वर्ग के उत्थान 
के लिए गांधीवादी आशिक विचार धारा “अन्त्योदय” को अ्रप- 
नाया है, जो न केवल आथिक रूप से कमजोर वर्ग को सबल 
बनायेगी बल्कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ कर स्वावलम्बी 
करेगी । गांवों के सुदृढ़ बनने से ही बापू के भारत का निर्माण 
सम्भव हो सकेगा । छाए 
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अन्त्योदय 


रस्किन ने बाइबल के इस कथन “ईश्वर ने हाथी के लिए 

१ मन की तथा चींटी के लिए १ कण की व्यवस्था की हैं” से 
प्रभावित होकर कमजोर वर्गों की समस्या को समाधान अपने 
मेहान निबन्ध “अन्टु दि लास्ट” में करने का प्रयास किया है । 
रैस्किन के विचारानुसार जिस प्रकार सृष्टि के रचियता ईश्वर 
ने सबल और कमजोर दोनों के हितों की रक्षा करने की व्यवस्था 
की है उसी प्रकार इस समाज में भी जैसी रक्षा पहली श्रेणी 
वाले की होती है वैसी ही उस व्यक्ति की होनी चांहिए जों सबसे 
। क्‍ ओन्तिम स्थान पर है । रस्किन के इस विचार को इस रुप में भी 
| अ्क्त किया जा सकता है कि समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
को जानी चाहिए जिनमें सबल और निर्बल दोनों को हीं अपने- 
अपने सामर्थ्यानुसार उन्नति एवं विकास के त्िए साधन उपलब्ध 
हों । इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनीं चाहिए जिससे 
कक जनहित संबंधी नीति का प्रभाव समा के सबसे कमजोर 
कं तक पहुंच सके, ताकि वे समाज में आल्मसम्मान से जीवन 
व्यतीत करने योग्य बन सकें | अन्यथा सबलल कमजोर के हितों 
को नष्ट करता हुआ दिन-प्रतिदिन अधिक शक्ति शाली बनता 
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स्वरूप अस्तित्व के लिए इन दोनों वर्गों में 
होगा जो समस्त समाज के लिए हानि- 


के इस निबन्ध से प्रभावित होकर गांधी जी ने 
ज॒के कल्याण की कल्पना की । उन्होंने समस्त 
धाण को सर्वोदय की संज्ञा दी । इन शब्द में “सर्व 
” की कल्पना विद्यमान है । “सर्वोदय” मूलतः दो 
-उदय से मिलकर बना है| इस शब्द का सीधा सादा 
का उदय श्र्थात्‌ समस्त मानव-जाति का झाधिक, 
एवं नैतिक उत्थान । गांधीजी के दर्शनानुसार सरकार 
यां निर्धारित करनी चाहिए जिनसे समस्त समाज 
। 


मंत्री श्री मोरारजी देसाई के अनुसार गांधी जो ने 
ही सर्वोदिय कहा, अर्थात्‌ गांधी जी का सर्वोदिय से 
से ही था । चूकि गांधी जी का मानना था 
त्रकास की पंक्ति के अंत में खड़ा व्यक्ति सरकार 
ज्यों से लाभान्वित नहीं होता है उस समय तक सर्वोदिय 
व्यर्थ हैं । सबसे प्रथम हमें पंक्ति के अन्त में खड़े 
इस योग्य बनाना चाहिए ताकि वह अपने पैरों पर 
होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में जूक सके । 
संघर्ष में वह सबल के हितों की बलि बन जायेगा । 

सा होता है तो फिर सर्वोदय कहां ? चू कि समाज का 
'मजोर व्यक्ति भी समाज का उसी प्रकार एक प्ंग है 
कि सबवल; इसलिए समाज के इस वर्ग के आथिक 
उत्थान के बगैर सम्पूर्ण समाज की उन्नति कैसे 
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'सिया_>ममगगगगगगगगगननानखण।ण।णणएण  __ुत्त हु । -) 
गांधी जी के प्रिय भजनों और प्रार्थना-प्रवचनों का यदि 
हम अध्ययन करें तो उनमें भी पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के 
कल्याण की भावना दृष्टिगोचर होती है । 


न त्वहं कामयें राज्य पूत॑ स्वर्ग न पुरनेभवम्‌ । 
कामये दुःख-तप्तानां प्रारििनां आतिनाशनस्‌ ।। 


जिसका अर्थ है अपने लिए न मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग 

की इच्छा करता हूं। मोक्ष भी मैं नहीं चाहता । मैं तो यहो 

चाहता हूं कि दुःख से तपे हुए प्रारियों की पीड़ा का नाश हो। 
इस प्रकार उनके भ्रन्य भजन इस प्रकार थे-- 

१. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परायी जाणों रे । 

पर दुःखे उपकार करे तोये, मत अभिमान न झाणों रे ॥ 


२. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम । 
ईश्वर अलला तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान ।॥ 


गांधी जी के उपरोक्त भजनों एवं प्रार्थनाओं से स्पष्ट हूँ 
कि उनके हृदय में कमजोर बर्ग के लिए कितनी व्यथा थी । 
कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को त्यागने 
के लिए तैयार थे । विकास पंक्ति के अन्त में खड़े हुए व्यक्ति के 
उत्थान हेतु उसकी परिस्थितियों का अध्ययतत करने के लिए 
उसके निकट जाना भझ्रावश्यक है । इसलिए उन्होंने सबसे गरीब 
व्यक्ति की तरह अपने शरीर पर लंगोटी धारण की तथा गरीब 
और ग्रछ,तों की बस्ती में रहकर उनके कल्याशा हेतु. कार्य: करने 
का..निश्चय क़िया । 2,2०८ |. अफजड 30 की विक 


उन्होंने स्वयं को गरीबों की सेवा में अपित कर उनमें 
आत्म-सम्मान, तेजस्वितां, स्वाधीनता और शक्ति उत्पन्न करते 
का प्रयास किया | गांधीवादी विचारक श्री अप्पा साहब ने 
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चला 
९, अ। 
बिनोबा भावे से सर्वोदय पर चर्चा करते हुए कहा है, गांधी जी 


के सर्वोदिय-सिद्धान्त को यदि अन्त्योदय कहा जाये तो अच्छा है । 
क्योंकि हमारे अछ,त भाई, मुख्य रूप से भंगी, सबसे आख़िर 
दर्जे के हैं” अर्थात्‌ ग्रप्पा साहब भी सर्वोदिय को अन्त्योदय कहना 
अधिक उपयुक्त समभते थे । विनोबा भावे ने भी सर्वोदिय का 
मूल अन्त्योदय ही माना है | उन्होंने कहा है कि सबसे नीची 
श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनका भी, अ्रन्त का भी, उदय सर्वोदिय 
में ही है। लेकिन वे इसे सर्वोदय कहना ही अधिक पसन्द करते 
हैं । क्‍योंकि सर्वोदय में अन्त्योदय स्वयं हो जाता है । उनके 
विचार से उदय किसी का भी नहीं हुआ । उनका विचार हैं कि 
घन वालों की बुद्धि धन की संगति से जड़ और निस्तेज बन 
जाती है जो जड़ बन गये हैं, उनका और जिनको खाने को नहीं 
मिलता हैं उनका, दोनों का ही उदय होना बाकी है। इसलिए 
शब्द तो सर्वोदय ही रहे, लेकिन चिन्ता अन्त्योदय की रखें । 
इससे स्पष्ट है कि विनोबा जी का मानना है कि धन वालों का 
नैतिक उदय होना चाहिए, जबकि कमजोर वर्ग का आर्थिक, 
सामाजिक एवं नेतिक उत्थान होना चाहिए । 


कमजोर वर्ग की नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति 
को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने प्रजातन्त्र की कल्पना इस 
प्रकार की थी-- 


“प्रजातन्त्र के बारे में मेरा मत है कि उसमें दुबंल को भी 
वही अभ्रवसर मिलना चाहिए जौ सबसे अधिक सबल को 
मिलता है” 


गांधी जी के इस विचार को भूत्त रूप देने के उद्देश्य से 
ही स्वतन्त्र भारत के लिए संविधान-निर्माताओं ने संविधान में 
समानता के सिद्धान्त का समावेश किया है जिसके अनुसार 
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/ 
भारत के प्रत्येक नाग़रिके की अपनी उन्नति के लिए समान 
अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सम्प्र- 
दाय की मानने वाला हो । 


सिद्धान्त रूप से तो समानता का अ्रधिकार स्वीकार किया 
गया है लेकिन यदि व्यावह्वारिक रूप में देखा जाये तो स्पष्ट है 
कि समाज का सीबल वर्ग ही सबसे भ्रधिक लाभान्वित हुआ है, 
जबकि पिछड़ा या कमजोर वर्ग पहले की अपेक्षा अ्रविक कमजोर 
या पिछड़ा हो गया है | दूसका मूलभूत कारण देश के नेताश्रों 
द्वारा बनाई गई नीति एवं उसका क्रियान्वयन हैं । नीतियों के 
क्रियान्वयन का फेल ऊपर से नीचे की आर प्रवाहित हुम्रा है । 
परिणाम स्वरूप समाज का उच्च वर्ग ही उन नीतियों से अ्रधिक 
लाभान्वित हुआ हैं । इन नोतियों के क्रियान्वयन का परिणाम 
या तो निचले स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया या फिर बहुत थोड़ी 
मात्रा में पहुंचा | चू कि समाज में कमजोर वर्ग का प्रतिशत 
सबल वर्ग की तुलना में बहुत अ्रधिक है इसलिए जी कुछ भी 
उन्हें निस्‍्यन्दन के सिद्धान्त द्वारा प्राप्त हो सका है, उसका भी 
परिणाम दृष्टि गोचर नहीं हुआ है । फलस्वरूप अमीर तथा 
गरीब के बीच खाई बेढ़ती ही चली गई हैं। अमीर अधिक 
गरीब होता चला गया । 


पिछले तीस वर्षों में बनाई गई पंचवर्षीय योंजनाओं में 
अधिक धनराशि धनराशि शहरों तथा बड़े उद्योगों के विकास 
की दौड़ में शहर गांवों से और भी अधिक आगे निकल गये । 
शहर और गांव के बीच खाई चौड़ी होती चली गई । शहरों में 
बड़े उद्योगों के विकास के कारण रोजगार प्राप्त करने के अधिक 
अवसर उत्पन्न हुए । फलस्वरूप बेरोजगार आमीण जनता रोज- 
गार प्राप्ति के लिए शहरों को श्रोर पलायन करने लगी । परि- 
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शाम स्वरूप सस्ता मजदृर-वर्ग - उपलब्ध हुआ जो पू जीपति वर्ग 
के लिए वरदान सिद्ध हुआ । उसने अपनी स्वार्थ-पूर्ति हेतु मज- 
दूर-वर्ग का शोषण आरम्भ किल्या । इस शोषरा ने मजदूरों को 
अपने हितों तथा अ्रधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए 
प्रेरित किया । पृ जीपति उन अधिकारों को स्वीकार कर अपने 
स्वार्थों की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं थे । इन परिस्थितियों ने 
शहरी समाज में वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया है जो वास्तव में 
सलस्त समाज की उन्नति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है । 
इस वर्ग-संघर्ष को टालने के लिए यह आवश्यक है कि अमीर 
और गरीब के बीच विद्यमान स्थाई को पाटा जाये । 


ग्रामीण जनता के शहरों की ओर पलायन ने शहरों में 
आवास की समस्या उत्पन्न की जिसके परिणामस्वरूप शहरों में 
गंदी बस्तियों का पनपना आस्म्भ हुआ । ग्रामीण जनता के 
पलायन नें गांवों के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर ग्रामौणों को 
अपनो झावश्यकताश्रों कौ पूति के लिए पूर्ण रूप से शहरों के 
बड़े उद्योंगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहने को बाध्य 
किया । अर्थात्‌ गांवों की रही-सहीं पूजी का शहरों की तरफ 
प्रवाह हुआ जिसके फलस्वरूप गरीब ग्रामीण और भी अधिक 
गरीब बनता चला गया, जबकि पूजीपति उनका शोषण कर 
दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता चला गया । 


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समाज में उत्पन्न हुई इन 
बुराइयों का वास्तविक कारण पिछले तीस वर्षों में बनाई गई 
योजनाएं तथा उनमें निर्धारित श्ाथमिकताएं हैं । 


वतंमान जनता पार्टी की १रकार ने इस तथ्य को पहचाना 
है। गांवों के समग्र विकास है| इस सरकार ने अपने चुनाव- 
घोषणा पत्र में गांवों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास को 
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प्राथमिकता प्रदान की है । लघु उद्योगों के विकास की पश्षपाती 
होते हुए भी वह बड़े उद्योगों की विरोधी नहीं है। इन कार्यक्रमों 
का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जिसका बड़ा 
भाग गांवों में रहता है, उसका विकास करना ही है । कमजोर 
वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने राजनैतिक तथा आर्थिक 
विकेन्द्रीकरश को मुख्य आधार स्वीकार किया है। इन्हीं 
उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया 
गया है । 

राजस्थान में विधान सभा के चुनावों के पश्चात्‌ जनता 
ने जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से विजयी बनाया । फल- 
स्वरूप राज्य में जनता पार्टी की सरकार का निर्माण हेंझआ । 
जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री-यद का भार श्री सैरोसिंह 
जशेखावत के कंधों पर पड़ा । इस सरकार के वित्तमंत्री श्री मास्टर 
आदित्यन्द्र जी ने जनता पार्टी के प्रथम बजट को विधानसभा में 
पेश करते हुये घोषणा की कि जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक 
गांव से सबसे अधिक गरीब पांच परिवारों का आर्थिक उत्थान 
करेगी । इस योंजना के अन्तर्गत राजस्थान के ३३ हजार गांवों 
से लगभग एक लाख साठ हजार परिवारों का चयन किया 
जायेगा । इन परिवारों का चयन ग्राम पंचायत तथा अन्य उनदा 
के प्रतिनिधियों की सहायता से किया जायेगा । इस योजता को 
अन्त्योंदय के नाम से पुकारा गया | अन्त्योदय शब्द दो शब्दों 
“अ्रन्त + उदय" अर्थात्‌ सबसे श्रधिक गरीब व्यक्ति, जो बेसहारा 
और निराश्चित है, अपनी जींविका के साधनों के भ्रभाव में कमाने 
में सक्षम होते हुए भी न कमा सके, ऐसे व्यक्ति का उदय अर्थात्‌ 
आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से उसका उत्थान करना । 


जैसा कि इस शब्द अन्त्योदय से स्पष्ट है, यह योजना 
ग्रामीण समाज के सबसे अधिक गरीब व्यक्ति से ही संबंधित है । 


१६ ] अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


इस योजना के अ्नन्तगंत विकास का लाभ सबसे गरीब व्यक्ति. $ 5 
को मिलेगा, उसके पश्चात्‌ उससे कम गरीब को । इस प्रकार 
विकास का लाभ गरीब से अमीर की ओर जायेगा । 

अब तक योजनागत नियोजन का लाभ समाज के समृद्ध 
वर्ग से गरीब की और प्रवाहित हुआ है । फलस्वरूप गरीब और 
अमीर के बीच की विषमताएं बढ़ी हैं । भ्राज भी देश की जन- 
संख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने 
को मजबूर है । उनकी ऐसी स्थिति है कि वे द्विन में दों समय 
भोजन भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, भ्रन्य आवश्यकताओं 
की तो बात ही क्या १ 

राजस्थान में ५६ प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे 
जीवन बीता रहे हैं । इस श्रसमानता तथा अमीर और गरीब के 
बीच खाई का एक मात्र कारण पिछली पंच वर्षीय योजनाग्रों 
में निर्धारित प्राथमिकताएं हैं ॥ यदि समाज के गरीब वर्ग का 
उत्थान करना सरकार का उद्देश्य है तो उसे योजना की प्राथ- 
मिकताओं को बदलना होगा । सरकार को ऐसो परिस्थितियां 
उत्पन्न करनी होगी जिनमें गरीब और अमीर ग्रपनी उन्नति के 
लिए समान अवसर का लाभ उठा सकें । गरीब के उत्थान के 

_ लिए यह आझ्रावश्यक है कि विकास की शुरूआत उस व्यक्ति से 
प्रारम्भ हो जो विकास के क्रम में अंत में है। 

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखाब्रत के अनुसार 
गरीबों का उत्थान तब ही सम्भव हो सकता है जब गरीब तथा 
अमीर, नगर तथा ग्राम, सरकार और जनता के बीच 'विद्यमान 
उन सब खाइयों को पाट दिया जाये जिनके कारण भारतोंय 
सामाजिक एवं आशिक ढांचे में कई प्रकार की विसंगतियां 
उत्पन्न हो गई हैं । कांग्रेसी सरकार द्वारा निमित योजनाओं में 
गांवों कीं उपेक्षा के फलस्वरूप शहरों की और निष्क्रमण बढ़ा 


भअन्त्योदय [१७ 


ज 


जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नियोजन में 
गलत प्राथमिकताएं निर्धारित करने के कारण ही ये सब प्रकार 
की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें दूर करने का केवल मात्र 
उपाय अन्त्योदय ही है । इसके साथ-साथ सरकार को ग्रामीण 
विकास की प्रक्रिया को तेज करना होगा । गरीबों का उत्थान 
या ग्राम-विकास गरीबों में एक नया आ्रात्म-विश्वास उत्पन्न 
करेगा । इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश में वे पहले 
मुख्यमंत्री है जिन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए जनता पार्दी के 
चुनाव-घोषणा-पत्नानुसार गांधी वादी आथिक विचारधारा को 
कार्य रूप में परिणत करने का गौरव प्राप्त किया है। निश्चय 
ही यह योजता उस विकास-क्रम को बदलने के लिए एक क्रान्ति 
कारी कदम है, जिसके द्वारा केवल अमीर लोग ही लाभान्वित 
हुए हैं श्रौर गरीब तथा अमीर के बीच की खाई बढी है । इस 
योजना द्वारा महात्मा गांधी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण 
के आ्रादेशों के भ्रनुरूप दरिद्रतारायण के विकास पर पहली बार 
सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। 
विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किया गया विनियोजन 
इस विराद्‌ योजना का पूरक होगा। जनता पार्टी द्वारा गांधी जी 
की समाधि पर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप चलने के लिए ली 
गई शपथ को मूर्त रूप देना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। 
चू कि गांधी जी गरीबों के सच्चे हितैषी एवं उद्धारक थे, इसलिए 
इस योजना का श्री गरोश उनके जन्म दिवस दो अक्टूबर, ७७ 
को कर श्री शेखावत ने उन्हें वास्तविक श्रद्धान्जली श्रपित की 
है । श्री शेखावत के अनुसार यह योजना न केवल दरिद्रनारायण 
की उद्धारक सिद्ध होगी बल्कि देश में प्राथिक व राजनैतिक 
विकेप्द्रीकरणा एवं लोकतनन्‍्त्र को सशक्त बनाने की दशा में भी 
अपेक्षित कदम सिद्ध होगी । जग 


8] हि प्रस्त्योदय झौर गरीबी उन्मूलन 


जब 
बेंकों से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने 
में समर्थ बनायो जायेगा । 


प्रस्तावित योजनानुसार पांच वर्षों की अवधि में लगभग 
६ लाख निर्धततम परिवारों का चयन किया जावेगा । इनमें से 
२-६० लाख परिवारों को १०५ करोड र० की राशि ऋण के 
रूप में उपलध्ध करायी जायेगी । शेष बचे ३-१० लाख परिवारों 
में से ४१००० परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन के तहत, ४४००० 
परिवारों को भूमि आवंटन से ८५००० परिवारों को खादी 
ग्रामोद्योग तथा ३६००० परिवारों को ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों 
के तहत लाभान्वित किया जायगा । ५ वर्षों की अवधि में इन 
परिवारों को अपने पैरों पर खडा करने हेतु ५० करोड रु० की 
आवश्यकता पड़ेगी । राज्य सरकार ने इस योजना को अगले 
१० वर्षों तक जारी रखने का निश्चय किया है आशा ही नहीं 
अपितु पूर्णा विश्वास है. कि आने वाले १० वर्षो में गरीबी का 
उन्मूलन सम्भव हो सकेगा। 


परिवारों का चयन : 


इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियास्वयन के लिए यह 
आवश्यक है कि अन्त्योदय परिवारों का चयन न्‍्यायोचित हो 
इसलिए इस चयन के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया एवं मापदण्ड- 
निर्धारित किया जाता चाहिए । सरकार नें इन परिवारों का 
अयन ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति भाग लें, के द्वारा 
सम्पन्न कराने का निर्णय किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया 
वास्तव में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार राज- 
नैतिक जिकेन्द्रीकरए को बढ़ावा देगी । ग्राम-समा ही निरशंय 
करेंगी कि गांव में सबसे अधिक गरीब पांच परिवार कौत- 
कौन से है । 


रू] अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


गरीब परिवारों कै चयन के ५ 


सीलदार के साथ विचार-विमर्श कर ग्रामसभा बुलाने का निर्णय 
लेता है । इस सभा की सूचना कई दिन पहले संबंधित क्षेत्र के 
लोकसभा-सदस्य, विधानसभा-सदस्य तथा सरपंच को दें दी जाती 
है ताकि वे भी ग्रामसभा में भाग लेकर अन्त्योंदय परिवारों के 
चयन में सहायता कर सकें | ग्राम का पटवारी तथा ग्रामसेवक 
भी इस सभा में भाग लेते हैं । इस सभा की सारी कार्यवाही को 
लिपिबद्ध कर दिया जाता है | सभा की अध्यक्षता विकास अधि- 
कारी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पंचायत-समिति 
के प्रसार-अधिकारी द्वारा की जाती है । पटवारी या ग्रामसेवक 
द्वारा गांव विशेष के १० या १५ परिवारों को आशिक स्थिति 
का लेखा तैयार किया जाता है तथा इल सम्बन्ध में ग्राम सभा में 
विचार विमश किया जाता है। इस तरह से ग्रामसभा में उपस्थित 
सभी लोगों की सलाह से अन्त्योदय-परिवारों का चयन किया जाता 
है । इस विधि से स्पष्ट है कि अन्त्योदय-परिवारों का चयन पूर्णो रूप 
से लोकतांत्रिक विधि से किया जाता है, जिस पर समस्त ग्रामवा- 
सियों की स्वीकृति की मोहर लगी होती है। इस विधि से यह भी 
स्पष्ट है कि परिवारों के चयन में राजनीति का कोई हस्तक्षेप 
नहीं है, जो इस योजना को सफलता के लिए परम झ्ावश्यक है । 


इन परिवारों के चयन के श्रतिरिक्त इन ग्रामसभाओं में 
ऐसे परिवारों की झ्राथिक स्थिति, उनकी व्यावसायिक दक्षता 
इत्यादि पर भी विचार किया जाता है, ताकि उनकी योग्यता एवं 
क्षमता के अनुसार ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके । 
ग्रामसभा द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक परिवार 
की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा तैयार किया 
ज्ञाज़ा है, जिससे ऐसे परिवारों को स्वावलम्बी ब्रनाते के लिए 
विभिन्न योजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सके | 


योजना का स्वरूप [२१ 


* इस भ्राथिक एवं सामाजिक लै्ले-जोल्े में उन परिवारों 
की आधिक स्थिति, चल या अचल सम्पति, ऋणा-प्रस्तता, 
व्यावसायिक अनुभव तथा इनके द्वारा सुकाये गये विकास संबं- 
घित उपाय सम्मिलित होते हैं । इन तथ्यों के आधार पर ही 
प्रत्येक खण्ड-स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की योजना 
तैयार की जाती है । इस प्रकार से जिले के विभिन्न खण्डों पर 
बनाई गई योजनाओं का अध्ययन कर ही जिला-स्तर पर योजना 
बनाई जाती है, जिसमें इन सभी तथ्यों का समावेश होता है । 


परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड : 


चू कि प्रदेश में गरीबी एक विकराल रूप धारण किये हुए 
है, इसलिए भ्रन्त्योदय-परिवारों के चयन हेतु :निर्वारित मापदण्ड 
होने चाहिए । इसलिए सरकार ने इस कार्य हेतु निम्न मापदण्ड 
निर्धारित किये हैं :-- 

१. ऐसे परिवार जिनके पास कोई चल या अचल सम्पति 
नहीं है तथा जिनमें १५-५६ वर्ष की आ्रायु का एक भी 
व्यक्ति कमाने योग्य नहीं है । 

२. ऐसे परिवार जिनके पास चल या अचल सम्पति नहीं है 
लेकिन जिनके किसी व्यक्ति की वाधिक आय १२०० 
रुपये से अधिक नहीं है । इस श्रेणी में अधिकतर बेतीहर 
मजदूर सम्मिलित किये जा सकते हैं । 

३. ऐसे परिवार जो भूमिहीन हैं या किसी प्रकार के लघु 
उद्योग में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी वाधिक आय १२०० 

४ से १८०० के बीच हैं । है $9 

४. ऐसे परिवार . जिनके पास थोड़ी मात्रा में भूमि तो है 
लेकिन वे फिर भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं । 

श्र | अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


अ्रन्त्यीदय-परिवारों के उत्थान के लिए इस प्रकार के 
कार्यक्रम निर्धारित किये जाने. चाहिए जो उनकी पसन्द तथा 
द व्यावसायिक कुशलता के अनुसार हों तथा गांवों की वर्तमान 
आधिक स्थिति, साधनों आदि की उपलब्धि पर आधारित हों । 
विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न आर्थिक स्तर के 
लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित करना उपयुक्त 
नहीं होगा । 
इन परिवारों के श्राथिक उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने 
में पहले राज्य सरकार ने राज्य के पांच जिलों-कोटा, उदयपुर, 
जोधपुर, कु भनू तथा चित्तोड़गढ़ में सर्वे कराया है । - इस सर्वे 
में पता चला कि अधिकांश ऐसे परिवारों के पास अ्रपनी कोई 
जमीन नहीं है और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी २० रुपये प्रति 
माह से कम है । ऐसे परिवारों में ६० प्रतिशत दस्तकार, १० 
प्रतिशत मुसलमान, ३० प्रतिशत परिवार अनुसूचित एवं अचु- 
सूचित जनजाति के हैं । इन परिवारों की आवश्यकताएं एवं 
प्राथमिकताएं कृषि-भूमि, मवेशी भेड-बकरियां, ऊंट, बैल गाडी, 
चर्म-उद्योग, सिलाई, हाथ-करघा तथा अन्य कुटीर उद्योग हैं । 
इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के स्त्रोतों से पहला 
काम इन परिवारों को स्वावलम्बी बनाना होगा और राज्य में 
चल रहे विक्रास के सभी कार्यक्रम अन्त्योदय-योजना के अंग बना 
दिये जायेंगे । इन कार्यों में अन्त्योदय-परिवारों को प्राथमिकता 
के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । 


१. ऋण-नोति : 


...._ ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन उनके 
व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि उसकी सहा- 
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यता से वे स्वतल्त्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकें । ऋण के 
संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि श्रन्त्योदय-योजना के 
अन्तर्गत आने वाले छोटे किसान को २४ प्रतिशत तथा खेतीहर 
मजदूरों-ग्रामीणा दस्तकारों तथा अति निम्न श्रेणी के किसानों 
को ३३६ प्रतिशत ऋण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया 
जायेगा । 


२. भूमि-आरवंटन : 


वे परिवार जिनका सम्बन्ध भूमि से है या किसी भ्रन्य की 
भूमि लेकर खेती इत्यादि का कार्य करते है, उनको भूमि आवं- 
टित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जायेगा । 
लेकिन यह कार्य उन्‍्हों क्षेत्रों में सम्भव हो सकेगा, जहां उचित 
मात्रा में उपलब्ध है भूमि के आवंटन के अन्तर्गत खेती योग्य एवं 
चारागाह-भूमि का आवंटन सम्मिलित है । 


३. खेती के लिए पशु उपलब्ध कराना : 


लघु कृषक-विकास-अधिकरण तथा सूखा-प्रवशा-८क्षेत्र के 
अन्तर्गत आने वाले श्रन्त्योदय-परिवारों को खेती के लिए बेल 
या ऊंट खरीदने के लिए आशिक सहायता प्रदान की जायेगी । 
इस ऋणा-राशि का ३३३ प्रतिशत अनुदान के रूप में होंगा । 


४. दुधारू पशुओं के लिए ऋण : 


जहां दूध के लिए पशुपालन का कार्य सम्भव है ऐसे क्षेत्र 
के परिवारों को गाय या भेंस खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध 


कराया जायेगा, ताकि वे दूध की बिक्री कर अ्रपनी जीविका 
कमा सकें । 


र४ ] भन्त्योदय झीर गरीबी उन्मूलन 


५४. लघु उद्योगों का विकास पं 


लघु-उद्योग अ्न्त्योदय-परिवारों को रोजगार उपलब्ध 
कराकर उन्हें स्वावलम्बी बना सकेंगे । लघु उद्योगों के विकास 
तथा बड़े उद्योगों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्द श्य से 
सरकार ने गांव में ऐसे परिवारों कों चरखों व करघों का वित- 
रणा करने का निश्चय किया है । बैलों से चलने वाली घारियां, 
चर्म-उद्योग, कली के भट्टे, मिट्टी के बतंन, तथा ग्रन्य ग्रामीण 
लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । | 


पु 


६. श्रस्थाई रोजगार : 8 


१. गांवों के १५ किलोमीटर की परिधि में स्थापित बड़े 
उद्योगों में भ्रन्त्योदय-परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता 
के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी । 

२. सार्वजनिक निर्माण-विभाग या अन्य राहत के चल रहे 
निर्माण कार्य में भ्रन्त्योदय-परिवारों कों प्राथमिकता के 
आधार पर रोजगार दिया जायेगा । 

३. ऐसे परिवार के सदस्यों को राजस्थान नहर परियोजना 
पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया 
जायेगा । २ वर्ष तक कार्य करने के पश्चात्‌ इन्हें राज- 
स्थान नहर के क्षेत्र में ही कृषि योग्य भूमि का श्रावंटन 
किया जायेगा । 


७. पेंशन : 


आधिक साधनों से वंचित उत्त परिवारों को जिनमें १५- 
५& वर्ष के आयु वर्ग में कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो तथा वे 
क्‍ शारीरिक अयोग्यता या बुढापे के कारण अपनी आजीविका 
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कमाने में असमर्थ हों उन्हें खर्च के लिए ४० रुपये मासिक पेंशन 
दी जा सकेगी । 


८. सरकारी विभागों में नियोजन : 


अन्त्योदय-परिवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने 
के उद्वं श्य से ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि सरकारी 
विभागों में प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनु- 
सार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । 


दे. खानों का ठेका : 


राज्य सरकार ने यह निर्ंय भी लिया है कि छोटी पत्थर 
की खाने अन्त्योदय परिवारों को प्राथमिकता के भ्राधार पर दी 
जानी चाहिए ताकि ये उनको अपनी जीविका का स्थायी साधन 
बना सकें । 


१०. घास तथा बागवानी के लिए भूमि : 

पहाड़ी जिले विशेष कर उदयपुर, ड्‌गरपुर आ्ादि के 
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बस्तियों के आस-पास खेतों से लगे 
व्यर्थ पड़े पहाड़ी ढलानों को केवल घास एवं बागवानी के उद्देश्य 
से अन्त्योदय-परिवारों को श्रावंटित कर दिया जाना चाहिए । 
११. पशुपालन : 


राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ 
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पशुपालन की योजनाएं भी स्थायी 
रोजगार के रूप में अ्रन्त्योदय-परिवारों की गरीबी दूर करने में 
सहायक हो सकती हैं । इसलिए क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहन 
दिय्रा जाना चाहिए । इस का हेतु श्रन्त्योदय-परिवारों को ऋण 
६.80 । प्रस्त्योदय और गरीबी उत्मूलन 


ड्ध कराया जाना चाहिए | राज्य सरकार ने इन परिवारों 
भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी इत्यादि की खरीद के लिए ऋण 
: देने की व्यवस्था की है । राज्य के जिन १० जिलों में पशुपालन 
गेंक्रम चल रहा है उन जिलों में अन्त्योदय-परिवारों को ३० 
ड़ें प्रोर एक मेंडें की इकाई दो जायेगी । इनका विपणन भी 
राज्य सहकारी भेड़ व ऊन संव से जोड़ दिया जायेगा । इसी 
कार १० बकरों की ईकाई को श्राथिक दृष्टि से बांछनीय माना 
गया है। प्रायोगिक पूछताछ के दौरान भी अन्त्योदय-परिवारों 
_ ने बकरा इकाइयों की स्पष्ट प्राथमिकता बताई थी । बड़े शहरों 
से घिरे हुए गांवों में अन्त्योदय-परिवारों को कुकट की इकाइयां 
गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रह है । इसके लिए उचित 
न-व्यवस्थाएं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी । 
और अलवर जिलों में जहां शूकर-विकास की संभाव- 
नाएं हैं, शूकर-विकास-कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है । 


योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था : 


राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तगंत निर्धारित 
येक्रमों को कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व जिला 
सन को सौंपा गया है। इस व्यवस्था में पंचायतों तथा 
|स हेतु बनाई गई संस्थाओं का विशेष उत्तरदायित्व होगा । 
वीश इन सब कार्यत्रमों में सामन्‍जस्य स्थापित कर उन्हें 
करने के लिए जिम्मेदार होगा । वह जिला विकास-अधि- 
+ एस़्० एफ़० डी० ए० के माध्यम से डी० पी० ए७ पी० 
एस० एफ० डी० ए० द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को लागू 
६ इस हेतु प्रत्येक जिंले-में विक्रास-अधिकरणा का गठत 
ए दिया गया है । परिवारों को अनुदान आदि स्वीकृत करने 
कार्य डी० डी० ए० तथा एस० एफ० डी० ए० द्वारा किया 
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जायेगा । इन परिवारों को विभिन्न व्यावसायिक एवं सहकारी 
बेंकों से विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था भी की जायेगी । 


जिले में इन परिवारों के आ्राथिक, सामाजिक एवं नैतिक 
उत्थान के लिए बनाई गई योजना को लागू करने के लिए जिला 
स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया 
गया है । इस कमेटी में जिलाप्रमुख, विधायक, जिला स्तर के 
अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, दुग्ध संगठनों 
के सदस्य, सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों के प्रतिनिधि, सदस्य 
के रूप में होंगे। डी. डी. ए. या एस. एफ. डी. ए. का प्रोंजेक्ट- 
निदेशक इस कमेटी के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा । 


इस प्रकार से इस कमेटी में सरकारी तथा गैर सरकारी 
सदस्यों को मनोनीत कर सरकार ने इस कार्य में सभी वर्गों का 
सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है। 


योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करने के 
लिए पंचायत-समिति को इकाई के हूप में स्वीकार किया गया 
है। इसी स्तर पर अन्त्योदय-परिवारों का चयन, उनकी आर्थिक 
एवं सामाजिक स्थिति का लेखा-जोखा तैयार करना, उन्हें सहा- 
यता देने संबंधी योजनाश्रों का निर्माण आदि का कार्य होता है। 
तहसील-स्तर पर विकास अधिकारी तथा प्रसार विभाग के क्मे- 
चारी अन्त्योदय-परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण 
उपलब्ध कराने या आथिक सहायता प्राप्त करवाने का कार्य 
करेंगे । योजना को कारशर ढंग से लागू करने के लिए 
जिला एवं ब्लाक स्तर के सभो राजस्व कर्मचारियों, को 
हिदायत दी गई है कि वे इसकी सफक्तता के लिए अपन्ता पूर्ण 
योगदान दें । 
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सभो जिलों में बनाई गई योजना तथा उसके क्रियान्वयन 
को उचित दिशा-निर्देश देने के लिए राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय 
कमेटी का गठन किया गया है । इस कमेटी की अध्यक्षता राज्य 
के मुख्य सचिव करेंगे तथा विभिन्न विभागों के सचिव जिनका 
विकास संबंधी कार्यों से संबंध है इस कमेटी के सदस्य मनोनीत 
किये गये हैं ॥ यह कमेटी योजना को लागू करने में हुई प्रगति 
का अ्रवलोकन करेगी तथा योजना को कारगर ढंग से लागू करने 
के लिए आवश्यक निर्देश देगी । कार्यक्रमों के लागू करने में आने 
वाली कठिनाइयों के निराकरण के उपाय भी सुभायेगी । 


इस योजना के लिए नीति-निर्माण के लिए एक उच्च 
स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है । इस कमेटी के अध्यक्ष, 
राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित 
विभागों के मंत्रियों तथा सचिवों के अतिरिक्त गैर सरकारी 
सदस्यों के रूप में खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, समाजसेवी 
संस्थाओं के लोग, श्रर्थ शास्त्री तथा समाज सेवक कमेटी के 
सदस्य होंगे । इस प्रकार से इस उच्च स्तरीय कमेटी में गैर सर- 
कारी सदस्यों को मनोनीत कर, समिति का समाजीकरण कर 
और राजनेतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरणा कर सरकार ने जनता 
पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप कार्य किया है। इस 
योजना को त्तेजी तथा उचित रूप से लागू करने के उद्देश्य से 
इस की देखभाल मुख्य मंत्री स्वयं करेंगे । इसके अतिरिक्त राज्य- 
सरकार-शासन-सचिवालय में इस योजना को कारगर ढंग से 
लागू करने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ की स्थापना भी की 
गई है । 
» -.. राज्य स्तर, जिलास्तर, तहसील-स्तर एबं गांव स्तर पर 
विभिन्न कमेटियों का गठन कर इस योजना को घोषित उद्देश्यों 
के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया गया है । इस योजना की 
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संफलैतां यो अंसफलता इन कमैटियों की भूमिका तथा कमेटियों 
का समय-समय पर दिये जाते वाले निर्देशों पर निर्भर करती है । 


योजना को कारगर रूप से लागू करने के लिए उचित 
होगा कि पंचायत-स्तर पर प्रसार-अधिकारियों में क्षेत्र बांठकर 
चयनित परिवारों को आगे लाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए 
और ग्राम स्तर पर अध्यापकों, को इन परिवारों से नियमित 
सम्पर्क रखकर उनकी सहायता का दायित्व सौंप देना चाहिए । 
इस व्यवस्था से प्रत्येक प्रसार-अ्रधिकारी पर योजना के क्रिया- 
न्वयन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी । इस व्य- 
वस्था से अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे । 


दुर्षयोग को रोकना : 


अच्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली सहायता तब ही 
फलदायक हो सकतो है जबकि उसका सही उपयोग हो । इसी 
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शेखावत ने अच्त्यो- 
दय के संबंध में राज्य-नीति-निर्धारण-समिति की पहली बैठक 
की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ऋण देना ही महत्वपूर्ण नहीं 
है बल्कि यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका सही उपयोग 
हुआ है या नहीं । 
जिला प्रशासन द्वारा योजना के प्रभावकारी ढंग से क्रियाव्वयन 
के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों को इस योजना 
के अन्तर्गत ऋण दिये जा रहे हैं, उतसे निकट का सम्पर्क बनाया 
रुखां जाये । इससे यह सुनिश्चित करने में झ्ासानी होगी कि 
ऋण प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति ऋण-राशि का सही उपयोग 
कर रहा है ग्रथवा नहीं । इसलिए सरकार ने पंचायत क्षेत्र-स्तर 
पर ग्राम-सेवकों तथा पटवारियों को तथा पंचायत समिति स्तर 
पर विकास-अधिकारियों एवं तहसीलदारों को विशेष दायित्व 
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सौंपा है । ये कर्मचारी एवं अधिकारी अन्त्योदय परिवारों को 
प्राप्त ऋए का सही उपयोग करने तथा आय बढाने में आने 
वांली व्यवहारिक कठिनाइयों को हल करने में हर सम्भव सहा- 
यता प्रदान करेंगे । 


इसके अतिरिक्त जिलास्तर पर जिलाधीश एवं तहसील 
स्तर तक विकास अधिकारी तथा तहसीलदार को यह हिदायत 
दी गई है कि वे विभिन्न स्थानों पर जाकर अन्त्योदय-परिवारों 
से सम्पर्क स्थापित कर यह पता लगायें कि उनको दी गई झआथिक 
सहायता का उचित उपयोग हुआ है या नहीं । इस प्रकार की 
निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार ने गांव के सरपंच को 
भी उत्तरदायी ठहराया है। यदि वह किसी प्रकार की अनिय- 
मितता देखता है तो उसे इस संबंध में विकास-अधिकारी या 
जिलाधीश को तत्काल सूचित कर देना चाहिए । 


अन्त्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता नकद नहीं देने 
का निर्णय लिया गया है। विभिन्न व्यक्तियों एवं अधिकारियों 
के सहयोग से गाय, भैंस, बैलगाडी, ऊंटगाडी ग्रथवा भेड-इकाई 
की खरीद कर अन्त्योदय-परिवारों को दी जाने वाली ऋण 
संबंधी सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार 
ने सभी जिला समितियों में विधायकों का मनोनयन किया है। 
इन मनोनीत विधायकों की संख्या ६७ है । इस योजना के 
क्रियान्वयन को सफल बनाने हेतु विधायकों का कतंव्य होगा कि 
बे इन परिवारों के बारे में निकट से जानकारी प्राप्त कर राज्य 
सरकार को सूचित करें । 


चू कि आथिक रूप से कमजोर वर्ग अपने जीवतयापन के 
लिए साहुकारों से कर्ज लेता आया है इसलिए उसको सहायता 
मिलते ही साहुकार अपने धन की वापिसी का प्रयास कर सकते 
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हैं । इस शंका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने साहकारों को 
चेतावनी भी दी है कि वे इन परिवारों को मिलने वाले ऋण 
पर गिद्ध दृष्टि न डालें । यदि उन्होंने ऐसा किया तो सरकार को 
ऐसे साहुकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी । 

गांवों में नियुक्त अध्यापक या अन्य सरकारी कमंचारी को 
भी यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि वे भी अन्त्योदय-परि- 
वारों को धन का सदुपयोग करने के लिए उचित निर्देशन दें । 
अगर उसका दुरुपयोग होता है तो इसकी सूचना तत्काल सर- 
कार को दी जाये । 


इन परिवारों के आरधिक उत्थान के लिए दी गई वस्तु 
जैसे भैंस, गाय, ऊंट गाडा, या बैलगाडी का समय पर अवलोकन 
किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका 
उपयोग हो रहा है या नहीं, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि 
साहकार इन वस्तुओं को अपने कर्ज के बदले में प्राप्त कर ले । 

इस योजना के क्रियाच्वयन में सत्ता हु पार्टी के कार्यकर्त्ता 
भी अपनी विशेष भूमिका भ्रदा कर सकते हैं। वे अन्त्योदय परि- 
वारों से सम्पक कर सरकार द्वारा दी गई सहायता के दुरुपयोग 
पर कड़ी निगाह रख सकते हैं. तथा उन परिवारों को आशिक 
सहायता के सही उपयोग के लिए मार्ग निर्देशन कर सकते हैं । 


करती है । छछ 
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भ्रध्याय ७ 


योजना का क्रियान्वयन 


राज्य के विभिन्न भागों में रहने के कारण परिवारों कीः 
एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में विभिन्नता है । इसके साथ- 
साथ इन परिवारों की व्यावसायिक कुशलता तथा कार्यक्षमता 
में भी अन्तर होना स्वाभाविक है। इसलिए सभी परिवारों के 
थक उत्थान के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित 
उचित नहीं होगा । विभिन्‍न गांवों की भौगोलिक स्थिति, 
परिवारों की कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता एवं अनुभव को 
यान में रखते हुए सरकार ने इस झ्राथिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 
मनन प्रकार के कार्यक्रमों की घोषणा की है । 


सरकार हारा की गई प्रायोगिक जानकारी से भी पता 
है कि अधिकतर गरीब परिवार कृषि-भूमि चाहते हैं । इन 
| का मानना है कि कृषि द्वारा वे अपनी जीविका का 
साधन ढू ढ सकेंगे । इन परिवारों की पसन्द को ध्यान में 
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हो सकेगा ? चूंकि राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि की 
एक निश्चित सीमा है | यदि वह भूमि सभी परिवारों को समान 
रूप से बांट दी जाती है तों एक परिवार के हिस्से में इतनी कम 
भूमि आयेगी जो आर्थिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकती । 
इसके साथ-साथ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या सभी परि- 
वार कृषि करने में सक्षम हैं ? विभिन्न परिवारों एवं व्यक्तियों 
में प्राकृतिक विभिन्‍नता के कारण सब एक हीं प्रकार का व्यव- 
साय कर अपनी जीविका नहीं कमा सकते । इसके अतिरिक्त यह 
भी एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि ऐसा किया गया तो व्यक्ति 
की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी असम्भव हो 
जायेगा । जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आव- 
श्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है । 
समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न 
हो श्रपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकता । इस 
लिए यह व्यवस्था समाज में असन्तुलन को जन्म देगी जो समाज 
के विकास में एक महान्‌ बाधा सिद्ध होगा । इसलिए विभिन्‍न 
व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठ-भूमि, शारीरिक रचना, 
व्यावसायिक अनुभव, कार्यकुशलता इत्यादि को ध्यान में रखते 
हुए विभिन्‍न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए। 


इसलिए सरकार ने इस योजना को चहुमुखी बनाने का 
निर्णय लेते हुए घोषणा की कि राज्य के सभी विकास-कार्यक्रम 
अन्त्योदय-योजना के श्रंग माने जावेंगे । इन सभी कार्यंत्रमों के 
अन्तर्गत सबसे पहले अन्त्योदय-परिवारों को सहायता प्रदान की 
जायेगी । इस निर्णाय से स्पष्ट है कि सरकार इस योजना को 
किसी विभाग विशेष की बनाकर संकुचित दायरे में नहीं 
रखना चाहती । इसके अतिरिक्त यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता 
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है कि सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 
कटिबद्ध है तथा सभो विभागों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है । 


भूसि का श्रावंटन : 


चूंकि अन्त्योदयी परिवारों की प्रथम पसन्द कृषि-योग्य 
भूमि प्राप्त करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य 
सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में उपलब्ध कृषि-योग्य 
भूमि को अन्त्योदय-परिवारों में ही वितरण किया जायेगा । 
भूमि की कमी-पूति के लिए सरकार ने यह निर्णय भी किया है 
' सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य को प्राप्त होने वाज्ली भूमि 
का वितरण भी अन्त्योंदय-परिवारों में ही किया जायेगा। 
इसलिए इस कानून को तेजी से लागू किया जायेगा ताकि 
अन्त्योदय-परिवारों के लिए अधिक से अधिक भूमि प्राप्त की जा 
सके । सीलिंग कानून का तेजी से लागू करना एक क्रांतिकारी 
कदम है जो सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरणा तथा परिवारों को आधिक 
रूप से सबल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस कानून को 
लागू करने में यदि कानूनी अड़चने उत्पन्न होती है तो सरकार 
विशेष विधायी कदम उठाने को भी तैयार है। इससे स्पष्ट है 
कि सरकार ईमानदारी से गरीबी मिटाने हेंतु सच्चे समाजवाद 

की शोर अग्नसर है । 


रेगिस्तानी इलाकों में भूमि-आवंटन पर कई प्रकार की 
ः कानूनी पाबलिदयां हैं। लेकिन सरकार की इच्छा भ्रधिक से 
भ्रधिक परिवारों को भूमि आवंटित करने की है । इसलिए मंत्री- 
मण्डल ने मरुस्थलीय जिलों में भूमि-आवंटन संबंधी कानूनों में छूट 
देने का निशृंय लियाहै । इस नि्य के कारण भ्ब जोधपुर, जैसल- 
मर, बाडमेर, जालोर, नागौर, ब्रीकानेर, चूरू तथा पाली जिलों 
में अन्त्योदय-परिवारों की झ्राथिक स्थिति में सुधार को ध्यान में 


रुखतें हुए कृषि एवं पशुपालन आदि कार्यों के लिए भूमि का 
आवंटन किया जां सकेगा । उल्लेखनीय है कि इन जिलों में 
गांवों की संख्या कम है तथा भूमि अधिक है । .अतः भूमि-आवं- 
टन द्वारा लार्भावित होने वाले अन्त्योदय-परिवारों को जमीन की 
आवश्यकता मामूली होगी । इन निर्णायों को लागू करने के लिए 
राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के जिलाधीशों को आवश्यक 
निर्देश जारी कर दिये हैं। इन निर्देशों के भ्रनुसार उचित 
आकार के छोटे-छोटे भूखण्ड अन्त्योदय-परिवारों को आवंटित 
कर दिये जायें तथा बड़े-बड़े भूखण्ड यथासम्भव मरुस्थलीय 
विकास-कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जायें । 

भूमि-आवंटन के संबंध में राज्य सरकार ने यह भी निर्णय 
लिया है कि अन्त्योदय-परिवारों को अस्थाई रोजगार उपलब्ध 
कराने के उद्दं श्य से राजस्थान नहर परियोजना पर लगाया 
जायेगा । जो परिवार इस नहर के निर्माण-कार्य पर लगातार 
२ वर्ष तक कार्य करेगा उसे राजस्थान-नहर-क्षेत्र में ही कृषि- 
योग्य भूमि दी जायेगी । इस निर्णय से दो लाभ होंगे । प्रथम 
तो बेरोजगार श्रन्त्योंदय-परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा, 
दूसरे राजस्थान नहर का निर्माण अभ्धिक मजदूरों के उपलब्ध 
होने से जल्दी सम्भव हो सकैंगा । 

ऐसे परिवारों को कृषि योग्य भूमि के आवंटन के साथ 
क्षि के लिए उपयोगी अन्य वस्तुओं, जैसे बेल, ऊंट, हल-बीज 
इत्यादि, के लिए ऋरा भी उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे 
आवंटित भूमि का सही उपयोग कर सकें भ्रन्यथा भूमि का 
आवंटन निरथंक सिद्ध होगा। किसानों को आशिक सहायता 
पहुंचाने का कार्य लघु कृषकविकास-योजना तथा सूखा संभावित 
क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तेगत किया जायेगा। इस हेतु उन्हें ३३ 
प्रतिशत ऋण की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। 


रे ] अन्‍्त्योदय भौर गरीबी उन्मूलत 


भूमि का आवंटन करते समय यह ध्यान रखने यौग्य बात 
है कि वह भ्रनाथिक जोत न हो अन्यथा भूमि-आ्रवंटन का उद्देश्य 
निष्फल सिद्ध हो जायेगा । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता 
है भूमि की सीमा तथा उसकी उत्पादकता इतनी अवश्य होती 
चाहिए. जिससे श्रन्त्योदय-परिवार खेती योग्य पशु रखकर उस 
भूमि के उत्पादन से अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर सकें । इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि पर कब्जा दिल- 
वाने तथा उसमें बुवाई का उत्तरदायित्व भी सरकारी अधिका- 
रियों का होना चाहिए अन्यथा समाज विरोधी तत्व इस कार्य 
में रूकावट पैदा कर सकते हैं । 


राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में एक वर्ष में करीब ४० हजार 
परिवारों को भूमि आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त श्रांकड़ों के अनुसार राज्य सरकार 
३७३३८ परिवारों को भूमि का आवंटन कर भी चुकी है। 


पशुपालन : 

कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्त्योदय-परिवारों की 
दूसरी प्राथमिकता पशुपालन की है। राजस्थान की भौगोलिक 
परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार के 
प्रशुओं का पालन भी स्थाई रोजगार उपलब्ध करा सकता है । 
इसलिए ऐसे क्षेत्रों के अन्त्योदय-परिवारों - को पशुपालन-कार्य हेतु 
आवश्यक ऋण संबंधी सहुलियत प्रदान की जानी चाहिए । 


इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे 
क्षेत्रों में अ्नन्त्योदय-परिवारों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 
ऋण उपलब्ध कराने का निर्णाय लिया है । इन पशुओं के दूध 
के विपणन की व्यवस्था को भी राज्य दुग्ध विपणन संघ से जोड़ 
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हिस दिया जायेगा । ऐसे परिवारों को ३३ प्रतिशत भ्ननुदान सहित 


। ऋणा दिया जायेगा । 

| “पाली जिले की खारची तहसील में हेमलियावास खुर्दे 
| गांव में ३६ वर्षीय भीका को अ्रन्त्योदय-योजना के अन्तर्गत मेंस 
| खरीदने हेतु १५०० र० का ऋण दिया गया जिससे उसने एक 
॥$ मेंस खरीदी । यह भैंस प्रतिदिन ८ क्रि०ग्रा० दूध देती है ।/भीका 
॥| का कहना है कि वह दूध को बेचकर अब लगभग १०० रू० 
महीना अतिरिक्त आय करने लग गया है । परिणाम स्वरूप अब 
वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने में समर्थ हो गया है, 
इसके अतिरिक्त पास पड़ौस के लोग भी उसे भ्रधिक सम्मान देने 
लगे हैं ।” उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दुधारू पशु आश्थिक 
स्थिति के सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हूँ 


इन दुधारू पशुओं के अतिरिक्त सरकार नें राज्य के उन 
१० जिलों, जहां विशेष परशुपालन-कार्यक्रम चल रहा है, अन्त्यो- 
दय-परिवारों को ३० भेड़ें और एक मेंढे की इकाई उपलब्ध 
कराने का निर्णय लिया है । इन भेड़ों की ऊन के विपणन को 
राज्य सहकारी भेड व ऊन संच से जोड़ दिया जायेगा | इस 
प्रकार से इन परिवारों की भेड़ों से प्राप्त ऊन की बिक्री की 
समस्या भी हल हो जायेगी । गरीब परिवारों को भ्षेड़ें उपलब्ध 
कराने से ऊन का उत्पादन बढ़ेगा, फलस्वरूप ग्रामीण लघु, 
उद्योगों को कच्चा माल भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा 
जो उनके विकास में सहायक सिद्ध होंगा। इसके अतिरिक्त वर्छ 


परिवार जिसे भेड़ें उपलब्ध होंगी, उनके माध्यम से स्वावलस्बी 
भी बनेगा । 


“पाली: जिले करे नीमली आम के पास वर्षीय सोना रेबारी 
को भ्रन्त्योदय-योजना के अन्तर्गत ३ हजार रुपये का ऋणय्ण 


बैक प्न्त्योदय भीर गरीबी उन्मूल्तन 


मिला । इस राशि से उसने ३० भेड़ें खरीदी है। खरीदी गईं 
भेडों की ऊन बेचकर सोता ने ४७० ₹० प्राप्त कर लिए हैं। 
इन भेडों को पाकर सारा परिवार बड़ा खुश है और अपनी 
समस्याझेुं से नये उत्साह के साथ जूम रहा है ।” 


राज्य सरकार ने १० बकरों की इकाई को श्राथिक दृष्टि 
से वांछनीय माना है । प्रायोगिक पूछताछ के अन्तर्गत इन परि- 
परिवारों ने बकरा इकाइयों की स्पष्ट प्राथमिकता बताई थी । 
इसके अतिरिक्त उन गांवों के भ्रन्त्योदय-परिवारों को, बड़े-बड़े 
शहरों से घिरे हुए हैं, मुगींपालन के व्यवसाय के प्रति प्रोत्साहित 
किया जायेगा । इसके लिए उचित विपणान-व्यवस्थाएं सहकारी 
संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी । 


भरतपुर तथा भ्रलवर जिलों में जहां शूकर-विकास की 
सम्भावनाएं हैं, शूकर-विकास-कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया 
जायेगा । 


पशु पालन को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि 
इन पशुओं के लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होती 
चाहिए । इसके अतिरिक्त पशुपालकों को इन पशुग्रों से अधिक 
से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उचित प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था भी की जानी चाहिए । इन पशुओं के लिए आवश्यक 
चारागाह का विकास तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था 
की जानी चाहिए। पशुपालकों को आधुनिक पशुविज्ञान से 
परिचित करवाना भी उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा । 
उपरोक्त व्यवस्था करने पर ही इस व्यवसाय से अ्रधिक से अधिक 
लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में कार्य 
करना प्रन्योदय-परिवारों को झ्राथिक सम्बल प्रदान करना तो 
है ही इसके अतिरिक्त उन द्वारा प्राप्त कच्चा माल भी कई प्रकार 
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के कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। श्रत: यह 
कहा जा सकता है कि पशुपालन ग्रोमीण भ्रथे-व्यवस्था को सुदृढ़ 
आधार प्रदान करेगा । 


विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराना : 


इस योजना के अ्रन्तगंत सरकार का उद्देश्य गरीब परि- 
वारों को विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत कर झ्राथिक रूप से उन्हें 
,..._ स्वावलम्बी बनाना है। अधिकतर अन्त्योदय-परिवारों की प्रथम 
पसन्द खेती योग्य भूमि उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। इसके 
अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव व कार्यदक्षता को ध्यान में रखते 
हुए भी ऐसा करना उचित नहीं है । उपरोक्त कारणों को ध्यान 
में रखते हुए अन्त्योदय-परिवारों को विभिन्न ग्रामीण लघु 
उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना आभ्रावश्यक हो 
जाता है । लेकिन भ्रन्त्योदय-परिवारों की झ्राथिक स्थिति उन्हें 
लघु उद्योगों को आरम्भ करने में एक बड़ी रुकावट है । व्याव- 
साथिक अनुभव एवं दक्षता होते हुए भी वे इस योग्य नहीं हैं कि 
अपनी जीविका कमा सकें, चू कि कच्चे माल की खरीद के लिए 
आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने में वे भ्रक्षम हैं । इसलिए 
ऐसे परिवारों को, जिनके पास व्यावसाथिक अनुभव एवं दक्षता 
तो है लेकिन श्रर्थाभाव के कारण बेसहारा हैं, झ्राथिक सहायता 
देना आवश्यक है । 


अन्त्योदय-योजना के प्रथम वर्ष में ऐसे परिवारों को 
विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को 
लगभग २१ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी 
राशि को व्यवस्था राज्य के बजट प्रावधानों में करना असम्भव 
है । सरकार ने इस कमी की पूर्ति हेतु व्यावसाथिक एवं सहकारी 
बैंकों का सहयोग लेने का निर्णाय लिया है । बेंकों ने भी सरकार 
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के इस भ्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर इस योजना की सफलता 
में अपना पूरा-पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है । बेंकों 
के इस सहयोग की प्रशंसा करते हुए मुख्य मंत्री श्री शेखावत ने 
कहा “भ्राज बेंकों व जनता के बीच की दूरी कम होती जा रही 
है और बेंक गरीब की सहायता के लिए आगे आा रहे हैं | श्राज 
बेंकों में गांव-गांव श्रौर घर-घर जाकर गरीबों को कर्ज देने की 
एक होड़ सी लगी हुई है जो पहले कभी नहीं लगी थी ।” 


सरकार ने निर्णय लिया है कि चयनित परिवारों को 
व्यवसाय आरम्भ करने के लिए जो धन-राशि दी जायगी उसका 
३३ प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा । यह राशि लघु कृषक 
विकास योजना एवं सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत 
दी जायेगी । लघ्‌ उद्योगों को श्रनुदान देने संबंधी निर्णय से 
स्पष्ट है कि सरकार लघु उद्योगों को विकसित कर गरीब परि- 
बाझों की आथिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है। लघु 
डद्योंगों को अनुदान देने संबंधी सरकारी नीति इस प्रकार है :- 


(१) राज्य सरकार ने भ्रन्त्योदय में चयनित उन लोगों को 
है क्रषि कार्यों के लिए अनुदान सुलभ कराने के उद्देश्य 
से इस वर्ष ५७ लाख का प्रावधान किया है जो लघु 
कृषक या सीमान्त कृषक या खेतीहर मजदूरों को परि- 
भाषा में नहीं आते हैं । न्‍ 


(२) अ्रव सभी जिलों में लघु कृषक विकास अधिकरण तथा 
जिला विकास अभ्रधिकरण ३३३ प्रतिशत अनुदान ऐसे 
सभी अन्त्योदय परिवारों को दे सकेंगे जिन्हें अब तक 
लाभान्वित नहीं किया जा सका है । अनुदान राशि अब 
निश्चित कृषि-कार्यों तथा सम्बद्ध साधनों जैसे बैल, 
बैलग़ाडी, ऊंट, ऊंट-गाडी, गधे, गधा-गाडी, भेंसा-गाडी, 
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(३) 


(४) 


(५) 


शूकर तथा भूमि-विकास के लिए भी दी जायेगी, जो 
पहले सुलभ नहीं होती थी । & 


इसी भांति गेर कृषि कार्यों के लिए भी अनुदान राशि 
दी जा सकेगी बढ़ईगिरी, लुहारी, चर्म-उद्योग, तेल 
घाणी, मांसहारी, गुड़ खाण्डसारी, वस्त्रों की छपाई, 
चाय की दुकान, सिलाई, रस्सा बनाने, साइकिल 
मरम्मत, कुम्हार-उद्योग, निवार बनाने तथा बैण्ड यूनिट 
के लिए भी अनुदान मिलेगा । 


अनुदान की यह सुविधा उन अन्त्योदय-परिवारों को 
सुलभ नहीं होगी जिनके पास लघु कृषक विकास भ्रधि- 
करण के अन्तगंत लघ्‌ कृषकों के लिए निर्धारित भूमि 
से अधिक सीमा की भूमि होगी । 


छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों के 
लिए लागू दरों के आधार पर यह अनुदान-राशि ऐसे 
अन्य सभी अन्त्योदय-परिवारों को भी उपयुक्त सभी 
कार्यों के लिए मिल सकेगी जिनको बेंकों से ऋण स्वी- 
कृत हो जायेंगे । 


अनुदान के अतिरिक्त शेष ऋण राशि पर नाम मात्र का 


४ प्रतिशत ब्याज देय होगा । 


अ्रन्त्योदय-परिवारों को बेंकों के माध्यम से आसानी से 


और अधिक से भ्रधिक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने के 
लिए सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्णों निर्णय लिये हैं :-- 


(९), 


हर ] 


बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए गारन्टी देनी आाव- 
श्यक होती है। लेकिन अन्त्योदय-परिवारों के पास कोई 
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चल या अचल सम्पत्ति नहीं है जिसके श्राधार पर बैंक को 
ऋण प्राप्त करने के लिए आ्रावश्यक गारन्टी दी जा सके । 
इस गारन्टी के भ्रभाव में बहुत कठिनाई का सामता करना 
पड़ रहा था । गरोब परिवारों की इस कठिनाई को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इन परिवारों 
की गारन्टी सरकार स्वयं देगी । इस संबंध में पंचायत- 
समितियों को भ्रावश्यक निर्देश जारी कर कहा गया है कि 
प्रत्येक पंचायत अपने गांवों के अन्त्योदय-परिवारों की 
गारन्टी दे । 
| २) ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को कुछ आवश्यक शर्तों 
की पूछति करना भ्रावश्यक होता है। इनकी पूततति हेतु 
अन्त्योदय-परिवारों को. काफी कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा था परिणाम स्वरूप ऋण देने में देरी 
होना स्वाभाविक ही था। इन परिवारों को राहत 
प्रदान करने के उद्दे श्य से सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय 
लिए हैं जिनके द्वारा योजना के भ्रन्तगंत मिलने वाले 
कर्जों में देय स्टाम्प ड्यूटी, गारन्टी, रेहन रखना, 
आज्ञापत्र एवं घोषणा-पत्रों आदि पर अधिकृत बेंकों से 
ऋण लेने पर स्टाम्प ड्यू टी की छ ट प्रदान की है । 


(३) चूकि राजस्थान में गांव एक दूसरे से काफी दूर बसे 
... हुए हैं। इसके अतिरिक्त सभी श्रामों में अभी तक॑ बैंक 
. सुविधा उपलब्ध तहीं कराई जा सकी है। गांवों के 
बीच काफी दूरी होते के .कारण कुछ गांव बेंकों की 
- ऋणा-परिधि में नहीं आते थे, इसलिए गांवों के अन्त्यो- 
« दय-प्रिवारों को ऋण उपलब्ध कराता असम्भव था। 
_ इसलिए सरकार ने ब्रेंकों से विचार-विमर्श कर बेंकों 

को ऋण देने की परिधि को रेगिस्तानी क्षेत्रों में 
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१५ कि. मी. से बढ़ाकर - कि. मी. तक करने 5 
को सहमत कर लिया है ॥ परिणाम स्वरूप अब अधिक 
गांवों को बेंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध 

हो सकेगी । 


(४) ब्याज की नीची दर पर ऋण देने के लिए राज्य सरकार 
अनुदान प्रदान करने पर भी सिद्धान्त: सहमत हो गई है । 
लेकिन सहकारी बेंकों के लिए रिजव बैंक श्राफ इंडिया 
द्वारा निर्धारित शर्तें इस कार्य में रूकावट उत्पन्न कर रही थी । 
इसलिए मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिह शेखावत ने रिजर्व बेंक के गर्वतर 
श्री झ्राई. जी. पटेल तथा डिप्टी गर्वनर श्री रामक्ृष्णाय्या से ईस 
संबंध में बातचीत की । मुख्य मंत्री का यह सुझाव था कि कुछ 
मामलों में रिजत्रें बेंक की नीति को अ्रधिक सरल और समुचित 
बनाया जाना चाहिए, ताकि भ्रन्त्योदय परिवार अधिक से अधिक 
संख्या में लाभांवित हो सके । इस बैठक में निम्न निर्णय लिये 
गये :-- 


(१) रिजर्व बेंक सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण अधिक 
देने के लिए उनकी साख-सीमा में वृद्धि करेगा । परि- 
रणामस्वरूप भ्रब अन्त्योदय-परिवारों को इन बेंकों से 
अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा । 


(२) सहकारी बेंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्त- 
कर्त्ता को भूमि की जमानत देनी आवश्यक होती है, 
लेकिन सभी अन्त्योदय-परिवारों के पास भूमि का होना 
असम्भव ही है। इसलिए यह जमानत देने बाली व्य- 
वस्था ऋणा प्राप्त करने में मुख्य बाधा थी | मुख्यमंत्री 
द्वारा रिजव बेंक के गवर्नर के सम्मुख अन्त्योदय-परि- 
बारों की इस कठिनाई को रखने पर यह निर्णय लिया 
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न कि मध्यकालीन ऋण प्राप्ति के लिए भूमि की 
जमानत देने की शर्त आवश्यक नहीं रहेगी तथा भ्रब 
व्यक्तितत जमानत के आधार पर ही ऋण उपलब्ध 
कराया जा सकेगा । 


(३) अन्त्योदय-परिवारों को ऋण संबंधी सुविधा को और 
अधिक सरल बनाने के उद्दंश्य से सहकारी बेंक की 
वसूली ५० प्रतिशत से कम न होने वाली शर्ते को भी 
हटाना रिजर्व बेंक ने स्वीकार कर लिया है | 


(४) अन्त्योदय-परिवारों को भ्रधिक ऋण उपलब्ध कराने के 
उद्देश्य से रिजव बेंक ने दिसम्बर ७८ तक के लिए 
३.५० करोड़ की अतिरिक्त साख-सीमा देना भी मंजूर 
कर लिया है । 


सहक्रारिता विभाग : 

अन्त्योदय-परिवारों को झ्राथिक उन्नति के लिए ऐसे परि- 
बारों को विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योग आरम्भ करने के लिए 
आध्िक सहायता देना आवश्यक है । राज्य की वर्तमान वित्तीय 
स्थिति के अनुसार सभी परिवारों को आवश्यक धन-राशि उपलब्ध 
कराना असम्भव है इसलिए राज्य सरकार ने व्यावसायिक एवं 
सहकारी बेंकों से भी इस उद्दृश्य हेतु परिवारों को आर्थिक 
सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है । चूंकि सहकारी 
बैंकों पर सहकारिता-विभाग का नियन्त्रण होता है इसलिए इस 
योजना की सफलता के लिए सहकारिता-विभाग का अपना 
विशेष उत्तरदायित्व है । इसी उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते 
हैए संहकारिता-विभाग ने अपने सभी बैंकों को इस कार्य हेतु 
हर सम्भव सहयोग देने के निर्देश दिये हैं । निर्देशानुसार सह- 
कारी बेंकों ने भी इन परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया है । 


ओोजना का क्रियान्बयन [४ 


रिजव बैंक की यह शर्त थी कि जब तक ऋण आप्तकर्त्ता 
के लिए उत्पादित वस्तु के विक्रम का समुचित एवं संगठित 
प्रबन्ध न हो तब तक ऋण स्वीकार न किया जाये मुख्य मंत्री के 
भ्यासों द्वारा रिजवे बैंक ने इन परिवारों के मामले में इस शर्त 
को शिथिल कर दिया है । श्रब जहां संगठित विपणन का प्रबंध 
नहीं है वहां भी ऋण मंजूर कर दिया जायेगा । बैंक ने अब यह 
शर्ते रखी है कि ऐसे मामलों में बसूली प्रति माह या ६ माही 
तौर पर की जाये ताकि ऋण प्राप्तकर्त्ता को रकम लौटाने में 
कठिनाई न हो । 


इस प्रकार से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य मंत्री के 
विश्वेष प्रयासों एवं इस योजना की सफलता में विशेष रूचि के 
कारणा ही यह सब सम्भव हो सका है जिसके परिणाम स्वरूप 
अब सहकारी बेंकों से भी अन्त्योदय-परिवारों को अधिक से 
अधिक ऋण उपलब्ध हो सकेगा । 


व्यावसायिक एवं सहकारी बेंकों द्वारा भ्रब तक प्रदेश के 
२४५७६ परिवारों को लगभग ८ करोड़ की ऋण राशि दिलाई 
जा चुकी है । 


सहकारी समितियां : 


ऐसे परिवारों को विभिन्न व्यवसाय आरम्भ करवाने हेतु 

साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों का 

_भ्दस्य बुनने को प्रेरित करना चाहिए या फिर अन्त्योदय-परिः 

- बारों की सहकारी समितियां विभिन्न उद्योगों के लिए.बन॒बाई 

“जा सकती हैं । - इस विधि से वे. रजिस्टार सहकारी, विभाग. से 
“अपने व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त कर सकेंगे । 


बांसवाड़ा जिले में यह व्यवस्था भ्रपनाई भी जा रही है । 
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इसकी उपयोगिता को देखते हुए अन्य जिलों में इसको अपनाया 
जाना चाहिए । हे है 


सहकारिता-विभाग को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिनके 
अन्तर्गत सहकारी समितियों को मिलने वाले ऋण का कुछ 
प्रतिशत, अन्त्योदय परिवारों के लिए सुरक्षित कर दिया जाना 
चाहिए । ऐसे परिवारों को ऋण वसूली में कुछ सहूलियतें प्रदान 
की जानी चाहिए । थे अनुदान के रूप में या ऋण बसूलो की 
किस्तों की संख्या बढ़ाकर दी जा सकती है। इस प्रकार की 
व्यवस्था से उस गरीब परिवार पर ऋण वसूली का कम भार 
पड़ेगा । जो उसे स्वावलम्बी बनाने में सहायक होगा । 


ऋणा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अ्रधिक सरल 

तथा कम खर्चीली करता इस योजना की सफलता के लिए आव- 
श्यक है । ऋण प्राप्त करने के लिए अन्त्योदय परिवार को 
अपने संबंध में कई जानकारी बेंक को देनी पड़ती है जिसकी 
तस्दीक सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक आदि करते हैं । इस कार्य 
हेतु उस व्यक्ति को कुछ सरकारी कर्मचारियों की अ्रकर्मण्यता के 
कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके 
पश्चात्‌ ऋण प्राप्ति के लिए आवश्यक फार्म बेंक में देना होता 
है । ऋण-स्वीकृति की जानकारी के लिए भी उसे एक या दो 
बार बेंक भी जाना पड़ सकता है | इस व्यवस्था में स्पष्ट है कि 
उसे कई बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बार-बार आने 
जाने के लिए खर्च की व्यवस्था करना उस परिवार के सार्मथ्य 
से बाहर की बात है । इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए 
जिसमें ऋणा प्राप्तकर्त्ता को गांव में ही ऋण उपलब्ध हो सके । 


ऐसी व्यवस्था के लिए ऋणा-शिविरों का आयोजन बहुत 
सफल, हो सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई भी जा 


औजना को क्रियाल्वयन प्‌ ब७ 


रही है लेकित यदि इसे - स्तर पर अपनाया जाये तो 
अधिक अच्छा रहेगा । सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 
कि ऋण प्राप्त करने के फार्म में आवश्यक खाना पूर्ति जल्दी से 
जल्दी हो तथा वह फार्म पंचायत के द्वारा ही बेंक में प्रंषित 
किया जाये । ऋण स्वीकृत हो जाने पर बेंक १५-२० गांवों के 
मध्य किसी स्थान पर ऋणा-शिविर का आयोजन करे । ऋण- 
स्वीकृति की सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से अन्त्योदय-परि- 
वार को पहुंचा दी जाये। अन्त्योदय-परिवार इस सूचना के 
आधार पर आज शिविर में पहुंच कर स्वीकृत ऋणराशि प्राप्त 
करें | इस प्रकार की व्यवस्था करने से अन्त्योदय परिवार को 
आवश्यक खर्चे एवं परेशानी से राहत दिलाई जा सकेगी । लेकिन 
इस व्यवस्था में ग्राम-पंचायत का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है तथा 
ऋणा का जल्दी उपलब्ध कराना भी सरपंच के सहयोग और रुचि 
पर ही निर्भर करेगा । 


ग्रामोणण लघु उद्योग : 


अन्त्योदय-परिवारों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने 
का मुख्य साधन ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास है। इसके 
साथ-साथ भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी ग्रामीण 
लघु उद्योगों के विकास को आवश्यक समभती है। लेकिन 
पिछले तीस वर्षों की औद्योगिक नीति ने ग्रामीण लघु उद्योगों 
की कीमत पर बड़े उद्योगों के विकास को महत्त्व प्रदान किया 
है । फलस्वरूप अनेक नागरिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं 
उत्पन्न हो गई हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण उत्पादन 
की मात्रा अवश्य बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी भी उसी अनुपात में 
है । बेरोजगारी के अतिरिक्त कुछ चन्द आ्रौद्योगिक घरानों के 
हाथों में पू जी का केन्द्रीयकरण हुआ है । रोजगार की प्राप्ति के 
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लिए ग्रामीण जनता का शहरों की और पलायन बढ़ा है । इस 

यन ने न केवल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को ही नष्ट किया 
शहरों में भी श्रावास तथा गन्दी बस्ती संबंधी अनेक सम- 
| उत्पन्न की हैं । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि बड़े उद्योगों को प्राथ- 

कतता प्रदान कर गांवों में चलने वाले ग्रामीण लघु उद्योगों एवं 
र यों को बिना सोचे समझे मन्तमाने तरीके से और 
मी के साथ विनाश किया गया है। फलस्वरूप ये सब 
ज और निस्प्राण बन गये हैं । 


भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एवं उपलब्ध 
गातव-शक्ति का सही उपयोग केवल लघु उद्योगों द्वारा ही सम्भव 
सकता है । ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास ग्रामीण बेरोज- 
को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें उनकी ग्रावश्यकताएं 
य॑ पूरी करने में सक्षम बनायेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा । इसके भ्रतिरिक्त गांवों से शहरों 
और पलायन पर रोक लगेगी तथा शहरों में उत्पन्न नागरिक 
का समाधान भी सम्भव हो सकेगा । ग्रामीण लघु 
गं का विकास व पूजी का विकेन्द्रीकरण समाजवाद की 
का मार्ग प्रशस्त करेगा । 


इन उद्योगों को ध्यान में रखते हुए जनता पार्टी के चुनाव- 
षणा-पत्र को मू्रूप देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 
गीण लघु उद्योगों के माध्यम से अन्त्योदय-परिवारों को स्वाव- 
बी बनाने का निर्णाय लिया है । ऐसे परिवारों को छोटी हाथ 
रुघा इकाइयां स्थापित करवा कर चरखे और करघें वितरित 
ये जायेंगे । बैल चलित घाशियां, चमड़े की वस्तुओं, मिट्टी, 


(च्छ 


की परिस्थितियों के भ्रनुरूप हों को हर सम्भव सहायता देकर 
पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा । 


लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विस्तार से नीति- 
निर्धारण करना आवश्यक है । इस संबंध में बनाई जाने वाली 
नीति में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करना उचित रहेगा :- 


(१) 


(२) 


(३) 


ग्रामीण दस्तकारों को राज्य सरकार की तरफ से कुटीर 
उद्योग आरम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी 
चाहिए जिसका कम से कम ५० प्रतिशत भाग अनुदान 
के रूप में होना चाहिए । चू कि ग्रामीण दस्तकारों की 
आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे संबंधित उद्योग के 
लिए कच्चे माल एवं आवश्यक औजार बाजार से खरीद 
सकें, इसलिए सरकारी आर्थिक सहायता एवं अनुदान 
उन्हें लघु उद्योगों को आरम्भ करने में प्रोत्साहित 
करेगा । 


उत्पादन को बढ़ाने के लिए दस्तकारों को अच्छे औजार 
या तो राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने 
चाहिए या फिर सहकारी पद्धति से राज्य सरकार की 
सहायता से दिये जानें चाहिए, ताकि उनका उपयोग कर 
दस्तकार कम समय में अ्रधिक तथा बढ़िया किस्म का 
माल तैयार कर सकें । इस प्रकार से तैयार किया गया 
माल सस्ता और अच्छा होने के काररणा बाजार में बड़े 
उद्योगों द्वारा निर्मित माल के मुकाबले में टिक सकेगा । 
अन्यथा मांग के अभाव में इन लघु उद्योगों को स्वयं 
अपनी मौत मर जाने को बाध्य होना पड़ेगा । 


राज्य के खर्चे पर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित दस्त- 
कारों एवं कारीगरों को उनके व्यवसाय के संबंध में 


प्रन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे उत्पादन क्षेत्र में 
सुधरी हुई प्रक्रिया अ्रपना सकें । 


(४ 


कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल के लिए बाजारों का 
उपलब्ध होना आवश्यक है । यदि इन उद्योगों का उत्पादित 
माल बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाये तो दस्त- 
कारों एवं कारीगरों को स्वावलम्बी बनाने का उद्देश्य 
निष्फल हो जायेगा । इसलिए सरकार का यह कर्त्त व्य | 
है कि इन उद्योगों कों बाजार संबंधी सुविधाएं उस 
समय तक उपलब्ध कराई जाये जब तक कि दस्तकार 
एवं कारीगर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता 
है । इस कार्य हेतु सरकार को सहकारी समितियों या 
अन्य सरकारी संस्थाओं को स्थापना करनी चाहिए जो | 
गांवों से लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को खरीद 
कर बेचने की व्यवस्था करें । बाजार में माल की खपत 
को बढाने के लिए उसकी अच्छी किस्म तथा कम दाम 
होना भी आवश्यक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि 
लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल पर कारीगरों को कुछ 
अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करे ताकि उनका 
माल मूल्य की दृष्टि से बड़े उद्योगों में उत्पादित 
माल से स्पर्द्धा कर सके । इसमें कोई शक नहीं है कि 
उत्पादित माल पर अनुदान देने संबंधी रियायत से सर- 
कार को आशिक नुकसान अवश्य हो सकता है लेकिन 
फिर भी एक बड़े वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए 
ऐसा करना उचित ही रहेगा । इसके साथ-साथ यह 
: व्यवस्था उस समय - तक हीः ग्रपनाई जा सकती है जब॑ 
तक कि लघु उद्योग स्वावलम्बी न बन जायें ॥ उसके 
पश्चात्‌ इस रियायत को समाप्त किया जा सकता है। 


योजना का क्रियान्वयन [५१ 


लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की विक्री के लिए यह 
भी व्यवस्था की जा सकती है कि सहकारी समितियों 
के माध्यम से यह माल सरकारी विभागों को बेचा 
जाये । यह व्यवस्था न केवल लघु उद्योगों के लिए 
लाभकारी होगी बल्कि सरकार के हित में भी सिद्ध 
होगी । 


जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के ग्रामीण लघु उद्योग या 
कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा रही है उस क्षेत्र में 
उसी प्रकार की /वस्तुप्नों का उत्पादन करने वाले बड़े 
उद्योगों से उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए । यह संरक्षण 
उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं को संरक्षित करके या 
उत्पादन के क्षेत्र को सुरक्षित करके दिया जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में लघु उद्योगों या कुटीर 
उद्योगों द्वारा कोई विशेष प्रकार का उत्पादन किया जा 
रहा है, उस क्षेत्र में उसी वस्तु के उत्पादन किया जा 
रहा है, उस क्षेत्र में उसी वस्तु के लिए बड़े उद्योगों की 
स्थापना नहीं की जानी चाहिए । अन्यथा लघु एवं 
कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के सम्मुख प्रतिस्पर्द्ा में नहीं 
ठहर सकेंगे तथा बहुत जल्दी हो ये छोटे उद्योग बड़े 
उद्योगों के ग्रास बन जायेंगे । 


॥ 


इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगपति कभी भी यह देखना पसन्द 
नहीं करेंगे कि उत्पादन के क्षेत्र में कोई उनका प्रतिदवन्दी हो । 
चू कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पू जी के विकेन्द्री करण 
में सहायक हैं जो बड़े प्‌ जीपतियों के हितों के विरुद्ध है । इस- 
लिए लघ्‌ एवं कुटीर उद्योगों को नष्ठ करके अपना वचेस्व स्था- 
पित »रना उनका मुख्य उहंश्य रहेगा । इसलिए सरकार को 
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बड़े उद्योगपतियों से सावधान रहकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को 
उनके आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करनी होगी । 


(३) 


(७) 


(5) 


(६) 


(१०) 


स्थाई 


दस्तकारी की चीजों का उत्पादन भी उन वस्तुओं तक 
सीमित कर दिया जाना चाहिए जिनमें दस्तकार अपनी 
व्यक्तिगत विशेषता का प्रदर्शन कर सकें । 

कारीगरों एवं दस्तकारों का ऐसा सामूहिक संगठन 
बनाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं 
के सामूहिक उत्पादन में छोटे यन्त्रों से लाभ उठाया 
जा सके । 

लघु उद्योग-विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए 
ताकि कारीगरों एवं दस्तकारों को विभिन्न वस्तुओं के 
उत्पादन संबंधी नई जानकारी समय-समय पर उपलब्ध 
कराई जा सके जिससे उत्पादन बढाया जा सके । 

लघु एवं कुटीर उद्योगों को सफल बनाने हेतु ग्रामीण 
कार्य योजना पंचायत समिति क्षेत्र के लिए तथा ग्रद्धां 
रोजगार वाले मजदूरों को काम देने की योजना का 
कार्यक्रम बनाकर उसे लागू किया जाना चाहिए । 
कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल पर किसी भी प्रकार 
का कर न लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि 
यह माल बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल से मूल्य के क्षेत्र 
में महंगा न हों । यदि लघु उद्योगों का माल उचित 
कीमत पर उपलब्ध होता है तो उसे बाजार संबंधी 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा । 


एवं प्रस्थाई रोजगार सुलभ करवाना : 
अन्त्योदय-परिवारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह 


आवश्यक है कि उन्हें स्थाई या भ्रस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया 
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जाये । चूंकि यह अपैक्षा नहीं कौ जा सकती कि सभी झन्त्योदय- 
परिवारों को क्रषि एवं लघु कुटीर उद्योगों में रोजगार उपलब्ध 
कराया जा सकता है । इसलिए सरकार ने इन परिवारों को 
सरकारी और भ्रद्ध॑ सरकारी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध 
कराने का निर्णाय लिया है । 


इस निर्णय के अनुसार अन्त्योदय-परिवारों को परिचय 
पत्र जारी किये गये हैं जिन्हें प्रस्तुत करने पर वे किसी भी सर- 
कारी या अद्धं सरकारी संस्था में प्राथमिकता के आधार पर 
रोजगार प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे । 
लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए उनकी योग्यता एवं कार्य- 
दक्षता ही मुख्य आधार होगी । परिचय पत्र तो केवल मात्र उन्हें 
नियोजन कार्यालय में नाम दर्ज करवाने की व्यवस्था से छूट 
प्रदान करवा सकेगा । इससे यह तात्पय॑ नहीं है कि अन्त्योदय- 
परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है जैसा 
कि अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लिए की गई है । 


इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान 
नहर, कृषि उपज-मंडी-समिति के द्वारा निर्माणाधीन कार्यों तथा 
अन्य राहत कार्यों पर इन परिवारों को प्राथमिकता के ग्राधार 
पर रोजगार दिलाया जा सकेगा । लेकिन यह अस्थाई रोजगार 
ही होगा । जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेंगे तो भ्रन्त्योदय- 
परिवार फिर बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित होकर पूर्व 
वाली स्थिति में ही भ्रा जायेगा । हां, कुछ समय विशेष के लिए 
राहत पहुंचाने के लिए तो यह व्यवस्था ठीक ही है लेकिन 
बेरोजगारी की समस्या का पूर्णे समाधान -इस व्यवस्था से नहीं 
हो:सकता । इसलिए सरकार -को चाहिए कि इस'समस्या को 
हल करने के लिए रोजगार के अ्रधिक अवसर उपलब्ध करवाये। 
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अब तक सरकार ५५२१ परिवारों को स्थाई तथा अ्रस्थाई रोज- 
गार उपलब्ध करवाते में सफलता प्राप्त कर सकी है । 


खानों का ठेका : 


रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार 
ने यह निर्णय लिया है कि छोटी पत्थर की खानों के पढूटे 
अन्त्योदय-परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे, 
जिससे ये परिवार बजरी, सुरखी, साधारण व रंगीन मिट्टी, 
मौरम तथा धांघला का खनन कर सकेंगे । खानों के पटूटे प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक धन राशि भी सरकार द्वारा ऋण के 
रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्यथा यह निर्णाय केवल 
मात्र निर्णय बन कर ही रह जायेगा । 


घास एवं बागवानी के लिए पट्ट : 


पहाड़ी जिलों, विशेष कर उदयपुर, डूगरपुर आदि के 
आदिवासी बहुल क्षेत्र में बस्तियों के झ्रास-पास खेतों से लगे तथा 
व्यर्थ पड़े हुए पहाड़ी ढलानों को केवल घास एवं बागवानी के 
उद्दे श्य से इन परिवारों को आवंटित किया जायेगा । इन भू- 
खण्डों के विकास के लिए घास, बीज, पौध इत्यादि का व्यय 
राज्य सरकार अनुदान देकर वहन करेगीं। इस तरह से इस 
क्षेत्र विशेष के कुछ परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । 


वृद्ध, श्रसहाय एवं श्रपंगों को पेंशन : 


जिन परिवारों में १५ से ५६ वर्ष तक की आयु सीमा में 
एक भी व्यक्ति कमाने योग्य नहीं है अर्थात्‌ वृद्ध अवस्था, शारी- 
रिक अयोग्यता या अन्य कारणों से वे किसी भी प्रकार का 
रोजगार नहीं कर सकते; ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के 
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रूप में सरकार ने मासिक पेंशन देने का निर्तीय - है ताकि 
वे अपने जीवन की न्यूनतम श्रावश्यकताओं की पति कर सकें । 


पेंशन देने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पेंशन 
पाने वाले को घर बैठे ही पेंशन प्राप्त हो सके अन्यथा पेंशन 
प्राप्त करने हेतु श्राने जाने में उसे काफी खर्च वहन करना 
पड़ेगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिए पेंशन का भ्रुगतान 
सरपंच की उपस्थिति में पटवारी या ग्राम सैवक या अध्यापक 
के मार्फत किया जा सकता है | इस व्यवस्था से पेंशन न केवल 
उचित व्यक्ति को ही प्राप्त होंगी बल्कि पेंशन भ्राप्त करने वाला 
व्यक्ति भ्रतिरिक्त ख्च वहन करने से भी बच सकेगा | इस योजना 
के अन्तगंत राज्य सरकार श्रब तक २३ हजार से अधिक लोगों 
को ४० रु० मासिक पेंशन देने में सफल हो पाई है । इस क्षेत्र 
में सरकार ने जून, ७८ “तक २३१५१ परिवारों को पेंशन उप- 
लब्ध करा कर उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में सह- 
योग प्रदान किया है । 


शिक्षा : 


ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए आशिक सहायता या 
रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उतका सामाजिक एवं 
नैंतिक उत्थान भी आवश्यक है। इसके श्रभाव में अन्त्योदय- 
परिवार में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, तेजस्विता तथा नैतिक 
गुण उत्पन्न नहीं हो सकेंगे जो उन्हें आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी 
बताने या रोजगारों का चहुंमुखी विकास करने में लाभदायक 
होते हैं । अन्त्योदय-परिवारों के ग्राथिक, सामाजिक एवं नैतिक 
उत्थान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णाय लिया है कि 
इन परिवारों के बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की 
की जायेगी । चूंकि ये परिवार आथिक रूप से इतने कमजोर 
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वे अपने बालकों को शिक्षित नहीं करवा संकते तथा 
ता के श्रभाव में उनका सामाजिक एवं नैतिक उत्थान नहीं: 
पाता । इसलिए इन बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षा- 
, स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं राज्य 
कार के अन्य विभागों का सहयोग लिया जायेगा । शिक्षा के 
में ऐसे बालकों को पुस्तकें, कपड़े, फीस, खाने-पीने तथा 
की व्यवस्था सरकार को निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। 
सहुलियत कम से कम हाई स्कूल तक तो दी ही जानी 
हुए । यदि कोई बालक बहुत अ्रधिक योग्य है तथा हाई स्क्ल 
पश्चात्‌ भी अध्ययन जारी रखना चाहता है तो ऐसे बालक 
को छात्र-बृत्ति देकर सहायता की जा सकती है । 


मुख्य मन्‍्त्री श्री शेखावत ने अन्त्योदयी परिवारों के लिए 
निर्माण की एक महत्वकांक्षी योजना बनाने का आदेश 
किया है । उन्होंने बताया कि इन मकानों के निर्माण के 
जनता का योगदान भी प्राप्त किया जायेगा । इसके झति- 
जीवन बीमा निगम, हुडको व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत 
शशि का उपयोग भी किया जावेगा । इसके अतिरिक्त इस कार्य 
कै लिए अनाज योजना के अन्तगंत भी गृह निर्माण के कार्य में 
मदद ली जायेगी । 


स्थ्य सेवा : 


राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्त्योदयी परिवारों 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रक्ख़ा जाना चाहिए । 
परिवारों को चिकित्सा के मामले में प्राथमिकता प्रदान की 
चाहिए तथा सब प्रकार की दवाई उन्हें मुफ्त उपलब्ध 


ता का छिद्यास्वयन [ १७ 


च्य्ल्प्स्णक्ा 


कराई जानी चाहिए । चू कि रस रहकर ही वे अ्रपनी जीविका 
स्वयं कमा कर स्वावलम्बी बर्टी सकेंगे । न 


अन्य संस्थांश्ों का सहयो : 


किसी भी योजना की ४ीफेलता उसके निर्माण तथा उसके 
क्रियान्वयन पर ही निर्भर करटती है। योजना का उद्दं श्य ग्रच्छा 
हो सकता है लेकिन यदि उस क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं 
हुआ तो वह योजना केवल महक नाता बन के ही रह जाती 
है । योजना के उचित रूप से क्रियान्वयन से ही वांछित फल की 
प्राप्ति होती है । इसलिए यो#जना के क्रियान्वयन एवं सफलता के 
लिए समाज के सभी वर्गों की सहयोग प्राप्त करना ग्रावश्यक 
है । वर्तमान राजनैतिक एक प्रशासनिक ढांचे में योजना के 
क्रिय्राल्वयन का मुख्य भार #्रशासनिक अ्रविकारियों एवं कमे- 
चारियों पर ही है। लेकिन वे उस समय तक वांछित परिणाम 
प्राप्त नहीं कर सकते तब तर्क उसे समाज का जिसके लिए वह 
योजना तैयार की गई, पूर्ण “हैंगोंग आराप्त नहीं होता है। इसके 
अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे *सफ्ति एवं संस्थाएँ भी हैं जो समाज 
की सेवा या समाज के हित हें लिए कार्य करते हैं। ये व्यक्ति 
या संस्थाएँ वेतन प्राप्ति अति आर्थिक लाभ के उद्दंश्य को 
सम्मुख रखकर कार्य नहीं करते हैं जैसा कि सरकारी अधि- 
कार्यों एवं कर्मचारियों के /र्म में कहा जा सकता है। मैं यह 
कहना भी उचित नहीं सम कि सभी अ्रधिकारी एवं क्म- 
चारी अपनी पूरी कार्यक्षमर्ती एवं योग्यता से कार्य नहीं करते 
हैं । लेकिन यह प्रश्न विचाणीय है कि सरकारी अधिकारियों 
एवं कर्मचारियों की नियुक्ति जिंस कार्य विशेष के लिए होती है 
वहीं कार्य उसके लिए मुख्य ये होता है यदि उसके निर्धारित 
कार्य के भ्रतिरिक्त अन्य योज _ी के कार्यभार में उतनी दिलचस्पी 
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नहीं लेता है जितनी की उसकी सफलता के लिए आवश्यक होती 
है । इसलिए किसी भी जनसाधाररा संबंधी योजना का क्रियान्वयन 
पूर्ण रूप से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भरोसे 
छोडने का अर्थ है उसकी सफलता में संदिग्धता उत्पन्न करना । 


वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कागजी कार्यवाही को 
व्यवहारिक कार्य की ग्रपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त है। इसलिए 
ही प्रत्येक कार्य के लिए अनेकों औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती 
है चाहे वह काये कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो । कुछ कर्म- 
चारी इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि वे अपने महत्व को जताने 
के लिए किसी भी कार्य को सम्पन्न करने में कुछ अड़चने उत्पन्न 
करना या अनावश्यक देरी करना आवश्यक समभते हैं । लेकिन 
यह सब कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए नहीं कहा जा 
सकता । इसलिए जनसाधारणा उपयोगी योजना की सफलता के 
लिए जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करना अधिक लाभप्रद रहेगा । 
इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आ्रावश्यक है 
कि इस योजना को लाग्रू करने में सरकारी एवं गैर सरकारी 
संस्थाओं का पूर्णा सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें वे एक दूसरे को न केवल 
रचनात्मक सहयोग ही प्रदान करें बल्कि योजना को लागू करने 
में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करें तथा अनियमितताओं को होने 
से रोका जाना चाहिए कि कहीं योजना के क्रियान्वयन में सर- 
. "कारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं एक दूसरे की टांग खिंचने में 
न लग जावे तथा योजना. खटाई में न पड़ जावे । कहने का 
तात्पय यह है कि सरकारी, कर्मचारी तथा भ्रन्य गैर सरकारी 
अंस्थाएँ योजना के:क्रिग्रास्वयन॒ में क्॒पे से कत्धा मिलाकर मिश- 
जरी भावना से कार्य करें.तब ही योजना को ख़फलतापूर्वक लागू 
कर घोषित उद्े श्यों की प्राप्ति की जा सकती है । 


योजना का क्रियान्वयन [ ९६ 


ग्राम पंचायत और अ्न्त्योदय : 


चू कि यह योजना पूर्णरूप से गरीब ग्रामीण परिवारों के 
आशिक उत्थान से ही संबंधित है इसलिए ग्रामीण समाज के 
सहयोग के बिना इंस की सफलता की झाशा करना व्यर्थ है । 
आम में ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो गांव के समस्त 
ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करती है इसलिये सरकार ने इस 
योजना के क्रियान्वयन का समाजीकरण करने के उह्ं श्य से ग्राम 
पंचायतों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का 
निर्णय लिया है । अन्त्योदय परिवार के चयन की प्रक्रिया 
से लेकर गरीब परिवार को स्वावलम्बी बनाने तक ग्राम 
सभाझ्रों की सहायता प्राप्त की गई है । ग्राम सभा जिसमें सभी 
ग्रामीण भाग लेते हैं स्वयं अपने गांव के सबसे अ्रधिक गरीब 
परिवारों का उनकी आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठ भूमि को ध्यान 
में रखते हुवे न केवल चयन ही करती है बल्कि उसके आथिक 
उत्थान के लिए उसकी पसन्द के अनुरूप अपनाये जाने वाले 
साधनों का सुझाव भी देती है । 

चू कि चयनित परिवारों की प्राथिक स्थिति एवं व्यवसाय 
संबंधी दक्षता की जानकारी ग्रामसभा या ग्राम पंचायत द्वारा 
अधिक श्रच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती है उसी के अनुसार 
ही उन परिवारों को भ्राथिक रूप से सम्बल प्रदान करने संबंधी 
योजना का प्रारूप ग्रामसभा द्वारा ही अधिक अच्छे ढंग से 
तैयार किया जा सकता है । ऐसे परिवारों को दी गई आथिक 
एवं ग्रन्य सहायता का सद्उपयोग हो रहा है या नहीं इस पर 
भी आराम सभाओं द्वारा निगरानी रखी जा सकती है। चूंकि ग्राम- 
सभा का उस परिवार से निकट का संबंध निरन्तर बना रहता 
है । इसलिए यह स्पष्ट है कि इस योजना की सफलता के लिए 
ग्राम पंचायतों का सहयोग नितान्त आ्रावश्यक है । 


३०] पन्त्योदय और गरीबी उन्मुलत 


है 


« चयनित परिवारों को बैंकों से ऋणा इत्यादि उपलब्ध 
के लिए गारन्टी देनी होती है । गारन्टी के अभाव में 
ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता । चू कि अन्‍्त्योंदय परिवारों 
के पास गारन्टी के लिए किसी भी प्रकार की भ्रचल या चल 
सम्पति का ग्रभाव होता है । इसलिए उन्हें ऋण नहीं दिया जा 
सकता । ऐसे परिवारों की गारन्‍्टी देने का कार्य पंचायत द्वारा 
ही किया जा सकता है । चू कि उस परिवार और ग्राम पंचायत 
का निरन्तर सम्पर्क बना रहता है इसलिए ऐसे परिवार की पूर्ण 
जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा रखी जा सकती है। ऋण का 
भ्रुगतान तथा वसूली को ध्यान में रखते हुबे यह झ्रावश्यक हों 
जाता है कि ग्राम पंचायतों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जावे । 
ग्राम पंचायतों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने से योजना की 
सफलता निश्चित हो जाती है इसके अतिरिक्त जनता पार्टी के 
चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार यह व्यवस्था राजनैतिक विकेन्द्री- 
करण को भी बढ़ावा देगी जो भारतीय प्रजातन्त्र की जडों को 
मजबूती प्रदान करेगी । 

मुख्य मंत्री ने इस योजना की सफलता के लिए पंचायतों 
को अपना पूर्णा सहयोग एवं समर्थन देने का आहू वान किया । 
इसके साथ-साथ उन्होंने पंचायतों को यह चेतावनी भी दी कि 
य्रदि किसी पंचायत ने अन्त्योदय परिवार से अपेक्षित व्यवहार 
नहीं किया तो ऐसी पंचायतों के खिलाफ सरकार को कानूनी 
कार्यवाही करने को वाध्य होना पड़ेगा । इससे स्पष्ट है कि 
मुख्य मंत्री इस कार्य में पंचायतों के योगदान को कितना महत्व- 
एाँ समभते हैं तथा इस योजना की सफलता के लिए वे कितने 

पित्त हैं । 

मुख्य मंत्री ने पंचायतों को यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक 
[क् 
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कक ॥ ग्राम विकास एवं अन्त्योदय परिवारों के उत्थान कै लिए 
सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि में अपनी निजी आय से 
१० हजार रुपये और जोड़कर ग्रामीण विकास के लिए कार्य करें । 
बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में पंचायत 
निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकती है । . 


पंचायतों को चाहिए कि कार्य योजना के द्वारा सुरक्षित 
रोजगार योजना के अन्तगंत सार्वजनिक कार्यों में बेकार मानव 
शक्ति का उपयोग कर पूरे रोजगार की व्यवस्था करें । इस कार्य 
के लिए अच्छा हो यदि प्रत्येक पंचायत एक रजिस्टर रखें । इस 
रजिस्टर में अपने ग्राम के बेरोजगार व्यक्ति का नाम, उसकी 
व्यवसाथिक दक्षता इत्यादि का वर्णन हो । ग्राम पंचायतों को 
चाहिए कि इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 
लगातार प्रयास जारी रखें । यदि क्षेत्र विशेष (ग्राम) में रोज- 
गार उपलब्ध होने की सम्भावना न हो तो पंचायत समिति के 
अध्यक्ष से सम्पकं कर चयनित परिवार को गांव से बाहर रोज- 
गार उपलब्ध कराने का प्रयास करें । 

पंचायतों को चाहिए कि वे ग्राम समुदाय के लिए आव- 
श्यक न्यूनतम सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध करायें तथा ग्रामीण 
विकास के लिए कार्य करें । 

ग्राम पंचायत का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य 
से ही सामुदाथिक विकास एवं पंचायत विभाग ने प्रन्त्योदय 
योजना के सफलता के लिए सरपंच के कर्तव्यों की व्याख्या एक 
पंरिप्रेत्र जारी करके की है । जो निम्न प्रकार से है । 


१. ग्राम सभा का पहला दायित्व है कि निर्धनतम परिवारों का 
चयन झाथिक आधार पर निष्पक्ष एवं इमानदारीं से 
किया जावे । 
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। ऋणा राशि का सही उपयोग के लिए सरपंच यह ध्यान 

रखे कि भ्रन्त्योदय परिवार को मिला ऋण या अनुदान 
की राशि का उपयोग उसी काम के लिए हो जिसके लिए 
वह उसे दी गई है । यदि उक्त परिवार ऐसा न करे या 
अन्य व्यक्ति उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहे तो 
इसकी सूचना सरपंच अविलम्ब जिलाधीश एवं विकास 
अधिकारी को देवें ताकि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 
अविलम्ब कदम उठाये जा सकें । 


« सरपंचों का यह भी दायित्व होगा कि वे अन्त्योदय परि- 
वार को उसी गांव में १५० वर्ग गज आवासीय भूमि 
आवंटित करें जिस गांव में वह परिवार रह रहा है । यदि 
उस गांव में भूमि सुलभ न हों विकास अधिकारी को 
सूचित कर निकटवर्ती राजस्व भूमि इस प्रयोजन से 
परिवर्तित करावें । 


« अन्त्योदय परिवारों को उक्त आ्रावंटित भूमि पर जन 
सहयोग से मकान बनाने में भी सरपंच को मदद करनी 
होगी । सरपंचों का यह दायित्व होगा कि वे ऐसे गरीब 
परिवारों की भूमि पर आवंटन के बाद ६ महीनों की 
अवधि में जन सहयोग से मकान बनवा दें । यह मकान 
गांव के अन्य साधारण लोगों के परिवारों का जैसा 


ही होगा । 


» ग्राम पंचायत की उपलब्ध भूमि में से सबसे अच्छी कृषि 
भूमि अन्त्योदय परिवारों को श्रावंटित कराने तथा 
आवंटन के बाद भूमि सुधार एवं विकास कार्य करवा 
कर उसे काश्त करने के लिए हर सम्भव सहयोग भी 
देना होगा । 


योजना का क्रियान्वयन [ ६३ 


३. सरपंचों का यह दायित्व भी निर्धारित किया गया है कि 
थे चयनित परिवारों की विभिन्न समस्याओं को हल करने 
के उद्देश्य से अपने स्तर पर प्रयास करें । संबंधित यदि 
समस्याएँ ऐसी है जिनका हल वह अपने स्तर पर करने 
में भ्रक्षम हैं तो संबंधित अधिकारियों का ध्यात उस 
समस्या की ओर गआ्राकृष्ट करें और यदि भ्रधिकारी उपेक्षा 
करते हैं तो राज्य सरकार का ध्यान प्राक्ृष्ट करें । 
७. अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं 
पुस्तकों की व्यवस्था कराना और यदि श्रपेक्षित हो तो 
पंचायत कोष से इसका प्रावधान करना भी सरपंच का 
ही कतेव्य ठहराया गया है । 
परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अन्त्योदय परिवारों 
के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की जिम्मेदारी वस्तुतः सर- 
पंचों की है । अन्त्योदय योजना से संबंधित उक्त दायित्वों का 
निर्वाह न करने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम १६४३ की 
धारा १७(४) के तहत सरपंचों के खिलाफ कायंवाही भी की 
जा सकेगी । 

इसके भ्रतिरिक्त पंचायतों द्वारा निम्न प्रकार से भी ऐसे 
प्रिवारों की सहायता की जा सकती है । 


लघु उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना : 


पंचायतों को चाहिए कि अन्त्योदय परिवारों को विभिन्न 
ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिए हर सम्भव सहा- 
यता प्रदान करें । 


ठेके प्रदान करना : 
ग्राम पंचायतों द्वारा उठाये जाने वाले ढेके भी प्राथमिकता 
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के आधार पर अस्त्योदय परिवारों को ही दिये जाने चाहिए 
ताकि वे उसके माध्यम से स्वावलम्बी बन सकें । 


सदृव्यवहार : 


ग्रामोण समाज में ऐसे परिवारों को घृणा एवं तिरस्कार 
की निगाह से न देखकर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार 
करना चाहिए चू कि इस सदृव्यवहार का उन पर मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव होगा और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा जो प्रगति 
के लिए झ्रावश्यक है । 


सिंचाई की सुविधां : 


पंचायतों को चाहिए कि वे भ्रन्त्योदय परिवारों को आव॑ं- 
टित की गई भूमि में कुश्नों का निर्माण कराये तथा उन कुओों 
पर खर्च की गई राशि को भ्रन्त्योदय परिवार से आसान किस्तों 
में वसूल करें । इस सुविधा से अन्त्योदय परिवार अपनी भूमि 
की उत्पादन क्षमता को बढा कर स्वावलम्बी बन सकेंगे । 


राजस्थान खादी ग्रामोद्योग और श्रन्त्योदय : 


अन्त्योदय परिवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने 
में इस संस्था का विशेष योगदान हो सकता है । इसी उद्दं श्य 
को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने इस संस्था को इस 
संबंध में एक योजना तैयार करने को कहा है। इस संस्था ते 
अपने उत्तरादायित्व को समझ कर यह निर्णय लिया कि आगामी 
बर्ष में २०००० परिवारों को ग्रामोद्योग द्वारा तथा १५०० 
बुनकरों को रोजगार दिये जाने की योजना सरकार के सम्मुख 
प्रस्तुत की जावे जिसमें बोर्ड एवं आयोग की संस्थाएँ तथा 
समितियों का सम्मिलित सहयोग रहे । 
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वर्ष ७८-७६ में २० हजार परिवारों को व्यक्तिगत ग्रामो- 
दयोंगों के अ्न्तगंत व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा धन राशि दिलाई 
जाकर रोजगार की व्यवस्था की जावे । ऐसे चयनित परिवार 
वर्तमान अनुभव के आधार पर एक पंचायत समिति के अनुमानतः 
१०० ग्रामों में निम्न प्रकार के उद्योगों के कामगार होंगे । 
इसको आधार मानते हुये निम्तांकित उद्योगों में उनके सामने 
अंकित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया गया है । 


क्रम संख्या नाम उद्योग परिवार 

१. चर्म-रंगाई ४०, जूता २५ ६५ 
२- कुम्हारी उद्योग श्भ्र्‌ 
३. बुहारी एवं सुथारी & 
४. चूना उद्योग भू 
५. केशा उद्योग र्‌ 
६. बांस, बैत उद्योग १ 
७. दोना पत्तल उद्योग श 
८. अनाज दाल प्रशोधन १ 
&. ग्रामीण तेल घाणी व साबुन उद्योग १ 

योग १०० 


इसी प्रकार जहां वर्तमान में खादी संस्थाएँ हैं या कार्य 
बढाये जाने की गुजाइश है एवं ऐसे चयनित परिवारों की 
महिलाएं जो चर्खा कातने की इच्छू क हो एवं बुनकर परिवार 
जो खादी का कार्य करना चाहते हैं, उनको कार्य देकर रोजी 
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दी जाये, इस प्रकार खादी द्वारा १५०० बुनकरों को रोजगार 
दिया जाय । 


इस प्रकार यदि एक पंचायत समिति में १०० ग्रामोद्योग 
कामगार परिवार हो तो राज्य के ३२७५६ आवासीय गांवों में 
से इतने ही परिवारों में ग्रामोद्योगों द्वारा रोजगार दिया जाना 
होगा । लेकिन ३००० गांव उजड़े हुये तथा लगभग ४ हजार 
गांव ऐसे होंगे जहां उक्त परिभाषित एवं ग्रामोद्योगी परिवार 
नहीं होंगे । फलत: २५००० गांव ही ऐसे रहते हैं जहां खादी 
ग्रामोद्योगों का कार्य सम्भव होगा । 


इस योजना को लागू करने के लिए निम्न प्रशासनिक 
व्यवस्था की गई है। 


१. मुख्यालय पर एक अन्त्योदय प्रकोष्ठ की स्थापना की 
जायेगी । 


२. जिला संगठन : 

आगामी वर्ष २६ जिलों में से १५ जिलों में अन्त्योदय के 
कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का वितरण एवं उनकी क्रिया- 
न्विति सुनियोजित करने की दृष्टि से एक संगठन ग्रामोद्योग 
(अन्त्योदय ) व एक पर्यवेक्षक रखने की योजना है जिसका व्यय 
तकनिकी स्टाफ की दृष्टि से प्रथम वर्ष खादी आयोग द्वारा वहन 
किया जावेगा तथा इसके पश्चात्‌ राज्य सरकार वहन करेगी । 


३. जहां ख़ादी संघ या बोर्ड कार्यरत नहीं है वहां एक 
प्रयवेक्षक स्तर का कार्यकर्ता रखने का प्रस्ताव है । यह पर्यवेक्षक 
फ्रंचायत समिति कार्यालय के -साथ रहेगा जो धन राशि दिलाने 
के अतिरिक्त चयनित परिवारों को तकनिकी मार्ग-दर्शन, पर्य- 
वेक्षण देगा तथा योजना के मूल्योंकन का कार्य भी सम्पन्न 
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करेगा । वर्ष ७८-७६ में १०० पंचायत समिति में यह व्यवस्था 
की जानी है इसका व्यय खांदी ग्रामोद्योग प्रायोग द्वारा किया 
जावेगा । 


४. १३६ पंचायत समितियों के बारे में यह विचार है कि 
प्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के सचिव जो कि पढे लिखे हैं 
एवं ग्रामवासियों से सम्पर्क साधे हुये हैं उनकी सेवा का इन 
परिवारों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देने में उपयोग किया 
जावेगा । १३६ पंचायत समितियों के २००० गांवों में यह व्य- 
वस्था होने की संभावना है । 


उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओओों पर भी 
विचार करना उचित समभता है। 


१. वर्तमान पैठने में जिन उद्योगों के अन्तर्गत पू जीगत 
व्यय में कोई सहायता नहीं है उन उद्योगों में २५ से ३३ प्रति- 
शत झाथिक सहायता दी जानो चाहिए ताकि निर्धनतम परि- 
वारों का ऋरा भार कम हो सके । 


२- चयनित परिवारों को जमानतदार नहीं मिल पा रहे 
हैं, इस दृष्टि से ग्रामसभा अथवा ग्रामपंचायत द्वारा गारन्टी 
दी जावे और उसे आयोग द्वारा स्वीकार की जावे । 


३. ग्रामोद्योग के अन्त्गंत चयनित परिवारों को दी जाने 
वाली ऋण राशि में से आंशिक धन राशि वसूल नहीं हो 
सकेगी । बोडे ने इस दिशा में विचार कर यह निर्णय किया है 
कि वितरित की जाने वाली घनराशि का १० या १५ प्रतिशत 
ऐसी राशि होगी जिसके लिए रिस्क फंड रखा जावे। ऋण 
राशि का रिस्क फंड का ५० प्रतिशत राज्य सरकार व ५० 
प्रतिशत आयोग बहन करें । 


| प्रन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन 


चालू वित्तीय वर्ष में ४०० परिवारों कौ प्रामोद्योग द्वारा 
आ्राथिक सहायता दिलवाकर लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है । 


खादी उद्योग की भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य 
सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में खादी के विकास हेतु ४० 
लाख रुपये का प्रावधान रखा हैं। 


यदि खादी उद्योग द्वारा प्रस्तावित योजना स्वीकार की 
जाती है तों इस योजना पर लगभग १०३८.३८ लाख रु० का 
खर्चा श्रायेगा जिसमें से खादी ग्रामोद्योग ्रायोग से खादी में 
२४० लाख ०, ग्रामोद्योगों में ६७३.१७ लाख रु० तथा रिस्क 
फंड में ५७ लांख रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी । 
राज्य सरकार से ६६-२१ लाख रू० की सहायता प्रशासनिक एवं 
रिस्क फंड व साधन सामग्री पर सहायता के रूप में अपेक्षित है । 


जिन परिवारों को चरख्ले या करघे दिये जाते हैं उनके 
द्वारा तैयार माल की खरीद का पूर्ण उत्तरदायित्व इस संस्था 
पर होना चाहिए ताकि बाजार के अभाव में इन परिवारों को 
ब्रारथिक हानि न उठानी पड़े । यह व्यवस्था करने से पहले यह 
प्रश्न भी विचारणीय है कि कहीं इन संस्थाओं द्वारा ही इन 
परिवारों का शोषण आरम्भ न हो जावे । इसलिए सरकार को 
इस संबंध में पूर्णारूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी । 
सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी । जिसमें इन परिवारों 
को अपनों मेहनत का पूरा लाभ मिल सके । यदि खादी गामो- 
द्योग संस्था इमानदारी व लग्न से हस योजना पर कार्य 
करती है तथा कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो तो वास्तव में 
अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में. सफल होगी । यह सफ- 
लता अन्त्योदय परिवारों को स्वावलम्बी बनाकर गूमीरा अथे- 
व्यवस्था को सुदृढ़ श्राधार प्रदान कर पूजी के विकेन्रीकरण में 
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सहायक होगी । गांव जो आज तक शहरों पर निर्भर हैं बै झ्ात्म- 
निर्भर बन सकेंगे तथा शहरों में उत्पन्न अनेकों सामाजिक एवं 
नागरिक समस्याझ्रों का उचित हल सम्भव हो सकेगा । पूंजी 
का विक्रेन्द्रीकरणा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था 
को समाजवाद एवं समानता के पथ पर अग्रसर करने में सहा- 
यक सिद्ध होगा । 


सामाजिक सस्थाएं : 


कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के उत्थान 
के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इन संस्थाग्रों 
का कार्य क्षेत्र पिछड़ी जातियों का «उत्थान, शिक्षा का प्रसार 
तथा समाज का नैतिक निर्माण इत्यादि है। इन संस्थाओं के 
कार्यकर्ता वेतत भोगी न होकर भिशनरी भाव से काम करने 
वाले होते हैं । स्पष्ट है कि वे किसी भी कार्य में पूर्ण लग्न से 
कार्य करते हैं। इसलिए यदि इन संस्थाओं का सक्रिय सहयोग 
योजना को लागू करने में लाभप्रद हो सकता है । 


जिला एवं तहसील स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के 
लिए बनाई गई कमेटी में इन कार्यकर्ताओं का मनोनयन कर 
निम्न प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । 


१. इन संस्थाओ्रों के कार्यकर्ताश्रों के माध्यम से अन्त्योदय 
परिवारों से सम्पर्क साध कर उनकी वास्तविक स्थिति का 
जायजा लिया जा सकता है । 


२. पिछड़े वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराईयां तथा नशीली 
वस्तुश्रों का सेंवल इत्यादि भी आशिक ,पिछड़ेपत्तःका एक प्रमुख 
काररण है ॥ इन बुराइयों के दूर हुये वगैर किसी भी परिवार 
का आथिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान होता सम्भव नहीं 
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है । इन बुराइयों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से द््र 
करने में सहायता प्राप्त हो सकती है । अन्त्योदय परिवार को दी 
गई आर्थिक सहायता उस परिस्थिति में हीं प्रभावशाली सिद्ध हो 
सकती है जबकि वह परिवार इस ग्राथिक सहायता को इन बुरे 
व्यसनों में खर्च न करे । 


३. सामाजिक कार्यकर्ताओरों के द्वारा अन्त्योदय परिवारों 
को सरकार द्वारा दी गई ग्राथिक सहायता का सही उपयोग 
करने की शिक्षा दी जा सकती है । आथिक सहायता के दुरू- 
प्रयोग के संबंध में इन कार्यकर्ताओरों के माध्यम से पूरी जानकारी 
रखी जा सकती है । 


४. अन्त्योदय परिवारों को ऋण इत्यादि उपलब्ध कराते 


समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों में भी इन सामाजिक कार्य- 
कर्ताश्रों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। 


५- सामाजिक कायंकर्ताश्रों के माध्यंम से गरीब परिवारों 
में आत्मसम्मान उत्पन्न करने में सहायता प्राप्त हो सकती है जो 
उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है । 


६. सामाजिक संस्थाओं द्वारा अन्त्योदय परिवारों के 
बच्चों को शिक्षित करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। 

७. यदि कोई संस्था श्राथिक रूप से सुदृढ़ है तो वह 
अन्त्योदय परिवार को झ्राथिक सहायता भी प्रदान कर सकती है। 
सम्पन्न वर्ग का योगदान : 


आशिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति और अन्त्योदय कमजोर 
वर्गों का उत्थान सरकार था कमजोर वर्गों के निजी प्रयत्नों से 
ही सम्भव नहीं हो सकता । इस कार्य के लिए समाज के प्रत्येक 
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वर्ग को भ्रपने समर्थ्यानुसार सहयोग देना होगा । यह सहयोग 
किसी भी रूप में हो सकता है। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए 
समाज के अधिक सम्पन्न वर्ग को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक 
और आशिक स्थिति के कारण इस दिशा में विशेष उत्तरदायित्व 
है । समाज के सामुहिक हित के लिए सामुहिक प्रयास यही आज 
के वैज्ञानिक युग का साधन है। इसी में श्रात्मज्ञान और विज्ञान 
का संगम और समन्वय है । 


समाज के सबल लोगों के उत्तरदायित्व एवं साधनों को 
ध्यान में रखते मुख्यमंत्री श्री शेखावत ने भी समाज के समृद्ध 
लोगों से श्रपील की वे गरीबों की मदद के लिए आगे आयें । 
इस आह वात के साथ-साथ उन्होंने चेतावनी देते हुये यह भी 
कहा कि यदि समृद्ध लोगों ने वक्त की आवाज अ्र्थात्‌ गरीबों के 
उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो गरीबों के सब्र की 
घड़ी समाप्त हो सकती है जिसके सामाजिक एवं आाथिक परि- 
राम बुरे होंगे । श्री शेखावत की अपील से स्पष्ट है कि उनका 
उद्दे श्य इस योजना को साम्रुहिक योजना बनाना है जिसमें समाज 
का प्रत्येक वर्ग अपने सामर्थ्यानुसार सहयोग दे और इसकी 
सफलता पर अपने प्रयासों के लिए गौरव का अनुभव कर सकें । 


उनकी इस अपील का समृद्ध लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा है । परिणाम स्वरूप जयपुर जिले की दौसा तहसील के 
व्यापारियों ने घोषणा की कि वे श्रपने शुद्ध लाभ का १० प्रति- 
शत अन्त्योदय परिवारों के उत्थान के लिए देंगे । 

इसी प्रकार बम्बई में राजस्थानी प्रवासियों ने मिलकर 
७०० ग्रन्त्योदय परिवारों को गोद लेने का निर्णय लिया है । 
अर्थात्‌ उन ७०० परिवारों के श्राथिक उन्नति की जिम्मेदारी वे 
ग्रहण करते हैं | इन प्रवासियों ने यह निर्णय भी लिया कि बे 
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इन परिवारों को श्रपने-अपने उद्योगों में नौकरी देने की व्यवस्था 
ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें । इसी प्रकार 
बंगलौर में राजस्थानी प्रवासियों ने भी घोषणा की कि वे भी 
प्रन्त्योदय परिवारों की उन्नति के लिए :हर सम्भव सहायता देने 
को तैयार हैं । डी 
उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा क्षेत्र के १६ 
हकारों ने भ्रन्त्योदय परिवारों से बकाया ऋण वसूल नहीं 
और उन्हे ऋण मुक्त करने का निर्णय लिया है। इस 
से अन्त्योदय परिवारों को डेढ़ लाख के ऋणों से मुक्ति 
मिल जायेगी ! यह ऋण मुक्ति उन परिवारों को आथिक रूप 
से न केवल सम्बल प्रदान करेगी बल्कि उनमें अपनी जीविका 
कमाने के प्रति नया आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकेगी । यदि 
के सभी साहुकार समाज की उन्नति के लिए इस प्रकार का 
करें तो अवश्य ही समाज के आशिक पुर्ननिर्माण में 
यह महत्वपूर्ण देन होगी । 
इस योजना की सफलता के लिए धनी व्यक्तियों का सक्रिय 
हयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीके से उन्हें प्रेरित 
या जा सकता है । 
१. आथिक रूप से समृद्ध और साहुकारों को अन्त्योदय 
प्ररिवारों की सहायता के लिए प्रेरित करने के लिए यह व्य- 
स्‍्था करनी चाहिए कि वे जितनी घन राशि इन गअन्त्योदय 
वारों के कल्यारा के लिए खर्च करें उस धनराशि पर लगाये 
बाले ग्रायकर से उन्हें मुक्ति प्रदान करें । लेकिन यह धन 
साहुकारों को सरकार के माध्यम से खर्च करनी होगी 
इस सहूलियत का दुरूपयोग भी हो सकता है । 
(२) ऐसे साहुकार जो अन्त्योदय परिवारों की'सहायता 
में भ्रग्रणी रहते हैं उन्हें समाज कल्याण कार्य हेतु सरकार 
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द्वारा विशेष समारोह अश्रायोजित कर प्रशंसा पत्र दिये जाने 
चाहिए । 


(३) उद्योगपति भ्रन्त्योदय परिवारों के लिए अपने 
उद्योगों में रिक्त पदों में से कुछ प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखें तो 
उन्हें उद्योग संबंधी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं । 


(४) नये उद्योग खोलने के लिए दिये जाने वाले लाइ- 
सेंसों के लिए निर्धारित शर्तों में यह भी सम्मिलित किया जा 
सकता है कि इन उद्योगों में अन्त्योदय परिवारों को प्राथमिकता 
के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी 
चाहिए । 

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि योजना की सफलता 
के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करना होगा तब 
ही यह योजना जनसाधारण की योजना बन सकेगी तथा जिसकी 
सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको उत्तरदायी 
समझभेगा । 


छा0छ 
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अ्रध्याय ४ 


मूल्यांकन 


इस योजना की सफलता या असफलता को आंकने के 
लिए प्रत्येक जिले में प्राप्त उपलब्धियों का अ्रध्ययत्त करता आव- 
श्यक होगा । उसी आधार पर कहा जा सकता है कि योजना 
के क्रियान्वयन में किस सोमा तक सफलता मिली है । 


अजमेर : 


अजमेर जिले के अन्तर्गत कुल गांवों की संख्या ६५७ है । 
३१ अगस्त, ७८ तक समस्त गांवों से ७२१७ अन्त्योदय-परिवारों 
का चयन हो चुका है । राज्य सरकार की ३१ अगस्त, ७८ की 
विज्ञप्ति के अनुसार भ्रगस्त के अ्रन्त॒ तक ३४११ परिवारों को 
इस योजना के अन्तर्गत लाभांवित किया जा चुका है इस विज्ञप्ति 
के अनुसार ७४३ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, ११४४ व्य- 
क्तियों को भूआवंटन और १७८ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध 
कराया गया है । इसके अतिरिक्त ४६६ व्यक्तियों को ऋण वित- 
रित किये गये हैं तथा ६६३ व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किये 
गये हैं । जिनके वितरण की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है इस 
प्रकार से श्रव॒ तक इस जिले की उपलब्धि ४४३३-/. है । 
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अलवर : 


अलवर जिले के अन्तग्गंत कुल १८७६ गांव हैं. इन सभी 
गांवों में अन्त्योदय-परिवारों का चयन पूरा कर लिया गया है । 
इन गांवों में कुज ८५७२ परिवारों का चयन हुआ है। इन परि- 
वारों में से १२६० परिवारों को पेंशन, ४१३ ३ को भूमि का 
आवंटन, १२५ को रोजगार, १६३& को ऋण का वितरण तथा 
१२६१ को ऋण स्वीकार तो हो गया है लेकिन ऋण का वित- 
रण नहीं हुआ है। इसके अ्रतिरिक्त ५७ परिवारों को श्रन्य प्रकार 
से लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार से कुल ८४७४५ व्य- 
क्तियों को लाभांवित किया गया है जो कुल परिवारों का ६८.५६ 
प्रतिशत है । 


बांसवाड़ा : 


जिला बांसवाड़ा के सभी १४६२ गांवों में परिवारों का 
चयन कर लिया गया है । इन गांवों में कुल ७१३३ परिवार 
चयनित क़िये गये हैं। इनमें से ३१९ परिवारों को पेंशन, 
२३१२ को भूमि का आवंटन, २४३८ को रोजगार उपलब्ध 
कराया गया, ६८१ को ऋण वितरित किया गया तथा २५८ 
को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है लेकिन ऋण वितरण 
करना सम्भव नहीं हो पाया है। इस तरह से जिले में लाभांवित 
होने वाले परिवारों की . संख्या ६००८ है जो कुल परिवारों का 
5८४२२ प्रतिशत है । 


बाड़मेर: 


इस सीमान्त जिले के 5४४ :आबाद गांवों में से ३४४२ 
परिवारों का चयन किया:गया है । इन परिवारों में से १ हजार 
७७२ परिवार अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के हैं जो 
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कुल चयनित परिवारों का ४५ प्रतिशत है । राज्य सरकार कौ 
विज्ञप्ति के अनुम्तार अगस्त के अन्त तक ५०७ व्यक्तियों को 
इंद्धावस्था एवं भ्रपाहिज पेंशन और ८६६ परिवारों को १० हजार 
५४६ एकड़ भूमि आवंटित की गई है । करीब ५ १ परिवारों को 
गाय, बैल, ऊंट गाडी या भैंस क्रय करके दी गई है। ५ परिवारों को 
सार्वजनिक कार्यों पर नियोजित किया गया है । इस योजना के 
तहत जिले में लगभग १ हजार परिवारों को ऊन कातने के 
चरखे भ्रौर ५० परिवारों को बुनने के लिए करे दिये जायेंगे । 
इनकी सहायता से ये परिवार अपनी जीविका का उपार्जन कर 
सकेंगे। इस प्रकार जिले में २३४२ परिवारों को आधिक सम्बल 
दिया जा चुका है । 5३८ परिवारों को ऋण स्वीकृत करा दिया 
गया है जिसका भुगतान शीघ्र करने की व्यवस्था की जा रही 
है । अगस्त मास के अन्त तक लाभान्वित परिवारों का अ्ति- 
५६.४१ रहा हैं । 


भरतपुर : 


भरतपुर जिले के अन्तगंत श्राने वाले सभी १८८६ गांवों 
में परिवारों के चयन का कार्य पूरा हो गया है । इस जिले में 
कुल ११५६६ परिवारों का चयन किया गया हैं। इनमें से 
३६६४ अ्रशक्त एवं असहाय जनों को पेंशन का लाभ दिया गया 
है । ७७८ परिवारों को कृषि भूमि का आवंटन किया: गया है 
तथा ८२२ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है । 
२१७ परिवारों कों जीवतयापन साधन जुटाने हेतु दुधारू पशु, 
बैलों की जोड़ियां, बेल गाड़ियां, रिक्शा, तांगा, श्रथवा अपना 
निजी उद्योग धन्‍्चा चलाने हेतु बेंकों द्ररा ऋण स्वीक़त दिया 
जा जुका है । इनमें से १८० परिवारों को लगभग ३। लाख रुपये 
के ऋणा एवं भ्रनुदान उपलब्ध कराया गया है। १३६५ परिवारों 
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कौ ऋण स्वीकृत करा दिया जिसका वितरण किया जाना है । 
१८४८ परिवारों को कताई के लिए चर्खे देने की स्वीकृति की 
जा चुकी है जिनका वितरण शीघ्र कर दिया जावेगा | श्रब तक 
लाभाच्तित परिवारों को संह्या ६६४७ है जो कुल चयनित परि- 
वारों का ५६.६० प्रतिशत है । 


भोलवाड़ा : 


भीलवाड़ा जिले के सभी १५२१ गांवों में परिवारों के 
चयन का कार्य पूरा हो गया है । इन गांवों में कुल ५७०६ परि- 
वारों का चयन किया गया है। जिले में ४१६ व्यक्तियों को 
वृद्धावस्था पेंशन तथा ५१ अपाहिज व्यक्तियों को आरथिक सहा- 
यता प्रदान की गई है । जिले के २३४१ परिवारों को भूमि का 
आवंटन किया गया है। १०० व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया 
गया है और १८ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया 
है । इसके अतिरिक्त ३५४ परिवारों को ऋण तो स्वीकृत करा 
दिया गया है लेकिन वितरण करना शेष है । इस प्रकार से कुल 
लाभान्वित परिवारों की संझ्या ३२३२ है जो कुल चयनित 
परिवारों का ५६.६६ प्रतिशत है । 


बीकानेर : 


इस जिले के सभी ५३८ गांवों में परिवारों के चयन का 
कार्य पूरा कर लिया गया है । इन गांवों में कुल २३६४ परि- 
बारों का चयन किया गया है । इनमें से २७३ को दृद्धावस्था 
पेंशन, ३७६ को भूमि आवंटन, ३६ को रोजगार, ३८३ को ऋण 
की व्यवस्था की गई है तथा ७०२ को ऋणा स्वीकृत किया गया 
है जिसका वितररा होना है । इसके अतिरिक्त ३६६ अन्य परि- 
वारों को अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है । 
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। 
इस प्रकार से कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या र्श्षर हैं 
जो कुल परिवारों का ८६"४७ प्रतिशत है । 


बूबीः 

बूंदी जिले के सभी ७३३ गांवों में कुल ३३३० परिवारों 
का चयन क्रिया गया है। इनमें से २६० को वृद्धावस्था पेंशन 
१२६२ को भूमि का आवंटन, ३२ को रोजगार, ८५३ को ऋण 
उपलब्ध कराये गये हैं। ६१० परिवारों को ऋणा स्वीकृत करा 
दिया गया जिसका भुगतान उन्हें शीघ्र करवा दिया जावेगा । 
अब तक की उपलब्धि २२७७ परिवारों को लाभाविन्त करना 
है जो कुल परिवारों का ६५.२८ प्रतिशत हैः 


चित्तोड़गढ़ : 


जिले के कुल २३५६ गांवों में ८ 5८६६ परिवारों का चयन 
किया गया है । जिनमें से ४४२ को पेंशन, २३२८ को भूमि का 
आवंटन, १७१ को रोजगार, १७७७ को ऋणा दिया गया है । 
५४१ परिवारों को ऋण स्वीकृत कराया गया है जिसका झुग- 
तान सम्भव नहीं हो सका है । इस प्रकार से ५२५६ परिवार 
इस योजना का लाभ उठा चुके हैं जो कुल चयनित परिवारों का 
५६.१३ प्रतिशत है। 


चूरू ; 

चूरू जिले के ८४४ गांवों में कुल ४१७३ परिवारों का 
चयन किया गया है। इनमें से ३०३ परिवारों को वृद्धावस्था 
पेंशन ३६७ को भूमि का आवंटन, ३२७ को अस्थाई 
रोजगार तथा ७६६ को ऋणा दिया गया तथा ६३१ को ऋण 
स्वीकृत करवा दिया गया है। इस जिले में २३७४ परिवारों को 
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लाभांवित किया जा चुका है । इस जिले में ५६.८८ प्रतिशत 
परिवारों को लाभांवित किया जा चुका है । 
डूगरपुर : 

इस जिले के कुल ८३२ गांवों में ४१६० परिवारों का 
चयन किया गया है । इनमें से ४६२ को वृद्धावस्था पेंशन, ३८२ 
को भूमि का आवंटन, २६२ परिवारों को विभिन्न राहत 
कार्यों तथा सोम कमला आम्ला सिंचाई परियोजना पर लगाया 
गया है । २५४ परिवारों को कुओं के लिए ऋण ओर अनुदान 
उपलब्ध कराया गया है तथा ४४१ को ऋण दिलाना शेष है । 
इस तरह से कुल चयनित परिवारों का ४३.२६ प्रतिशत है । 


प्रशिक्षित आदिवासी मत्स्य पालकों को विभिन्न बेंकों से 
ऋणा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपना व्यव- 
साय शुरू कर ग्रात्म-निर्भर बन सकें । इसके अलावा इन लोगों 
को मछली पालन के लिए तालाबों का आवंटन करने की भी 
व्यवस्था की जा रही है । २२ आदिवासियों को फिलहाल नाई- 
लोन का धागा क्रय कर के मछली पकड़ने का जाल बताने की 
और प्रेरित किया गया है । ११ अन्य व्यक्तियों को २५०-२५० 
का अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए बेंक से ऋणा उपलब्ध 
कराया गया है । 


गंगानगर : 


गंगानगर जिले के १५११ गांवों में कुल ६३२६ परिवारों 
का चयन किया गया है | इनमें से १७४१ को वृद्धावस्था पेंशन, 
७४२ को भूमि का आवंटन, १०० को अस्थाई रोजगार, ७१५ 
परिवारों को बेंकों से ऋणा उपलब्ध कराया गया है। ११३ 


अन्य परिवारों को विभिन्न उद्योगों के लिए १ लाख ४२ हजार 
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के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं । इस राशि में ४७ हजार ३३३ 
को अनुदान-राशि भी सम्मिलित है । लाभान्वित परिवार कुल 
परिवारों के ४४-३३ प्रतिशत हैं । 
जयपुर : 

जयपुर जिले के २७१६ गांवों में से १२७२६ परिवारों 
का चयन किया गया है। इन परिवारों में से लगभग ७५०३ 
हजार परिवारों को ऋण, कृषि भूमि तथा अस्थाई रोजगार 
उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है । चयनित परिवारों 
में से १८३२ को पेंशन, २०२३ को भूमि का आवंटन, १२४ को 
अस्थाई रोजगार तथा २४ अन्य परिवारों को भी किसो न किसी 
प्रकार की सहायता दी गई है । ३३७८ परिवारों को विभिन्न 
कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, इनमें से १०१३ 
परिवारों को ऋण का भ्रुगतान कर दिया गया है शेष परिवारों 
को शीघ्र ही ऋण का भुगतान कराने की व्यवस्था की जा रही 
है । १४६ परिवारों को श्रन्य प्रकार से आथिक सहायता प्रदान 
की गई है । लाभाविन्‍्त परिवार कुल चयनित परिवारों का 
५८-६६ प्रतिशत हैं। 
जंसलमेर : 

इस जिले के कुल ४०६ गांवों में चयन का कार्य पूरा कर 
लिया गया है । चयनित परिवारों की संख्या २२ १४ हैं । इनमें 
से १६८ को पेंशन, ४२२ को भूमि का आवंटन, & को अस्थाई 
रोजगार, ८३ को बेंक से ऋशा उपलब्ध कराया गया है "तथा 
३१२ परिवारों को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है जिसका 
भुगतान करना बाकी है। ३०६ परिवारों को अन्य प्रकार से 
लाभाविन्त किया गया है। इस प्रकार से १३३३ परिवारों को 
लाभ पहुंचाया गया है जो कुल परिवारों का ६०.२० प्रतिशत है । 
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चयन किया गया है । इनमें से ७६७ को पेंशन, २३० को भूमि 
का आवंटन, १५० को अस्थाई रोजगार तथा १०४६ को बेंकों 
से ऋण उपलब्ध कराया गया है । ११४६ मामलों में ऋण की 
स्वीकृति हो चुकी है अन्य २५४ को किसी न किसी रूप में 
सहायता प्रदान की गई है । जिले में लाभान्वित परिवार कुल 
परिवारों का ५७.८७ प्रतिशत हैं । 


पाली : 


जिले के ८२१ गांवों में ४६१४ परिवारों क्रा चयन किया 
गया है । इन परिवारों में से ७२६ को वृद्धावस्था पेंशन, ७१८ 
को भूमि का आवंटन, २६१ को अस्थाई रोजगार ८२७ को 
ऋणणा की सुविधा प्रदान की गई है । १५१५ परिवारों को ऋण 
स्वीकृत किया जा चुका है जिसका भुगतान शीघ्र कर डिया 
जावेगा | सामांवित परिवारों का प्रतिशत कल परिवारों का 
८५.६० प्रतिशत है । 


सवाईमाधोपूर : 


जिले के १६४४ गांवों में से १५३१ गांवों में परिवारों का 
चयन किया गया है । इन चयनित परिवारों की संख्या ६६२३ 
है । ३१ अगस्त की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब तक कुल 
४८०१ व्यक्ति लाभांवित हुए हैं। इनमें से १६५१ को वृद्धावस्था 
पेंशन, ५१५ को भूमि का आवंटन, ४१६ व्यक्तियों को & लाख 
&€६ हजार ७०० रु० का ऋणा एवं अनुदान, १७२ को अस्थाई 
रोजगार तथा ३१ व्यक्तियों को ५७ हजार ६०० रु० का ऋण 
एवं अनुदान खादी ग्रामोद्योग बोडे से दिलाया गया है। १३०६ 
परिवारों को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है जिसका भ्रुगतान 
शीघ्र करा दिया जावेगा तथा ८०६ को ऋणा का भुगतान कर 
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दिया गया है । ५१ परिवारों को अन्य प्रकार से लाभ पहुंचाया 
गया है। लाभ प्राप्त करने वाले परिवार कुल परिवारों का 
६०-२५ प्रतिशत है । 


सोकर : 


जिले के ५११ गांवों में से ५८७३ परिवारों का चयन 
किया गया है। इन परिवारों में से अब तक ३२८४ परिवार, 
जो कि चयनित परिवारों का ५५.६ १ प्रतिशत है, लाभांवित हो 
चुके हैं । 


अब तक ४३६ परिवारों को १२ लाख ६७ हजार ६४३ 
रु० के ऋण दिये जा चुके हैं तथा जिला विकास अधिकरण 
द्वारा इन लोगों को दो लाख १४ हजार ५४६ रु० का अनुदान 
भी झब तक दिया जा चुका है। १ हजार ४४६ परिवारों को 
वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है। ८१ परिवारों को क्र्षि 
योग्य भूमि का आवंटन क्रिया गया है । €१ लोगों को विभिन्‍न 
स्थानों पर प्राथमिकता के आ्राधार पर रोजगार उपलब्ध कराया 
गया है । शेष लोगों को मुर्गा व सूअ्रर पालन, सिलाई के लिए 
मशीन खरीदने एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण 
दिये गये हैं। 
सिरोहो : 

जिले के ४८४ गांवों में से केवल ४३६ गांवों में ही चयन 
का कार्य पूरा हुआ है। कुल चयनित परिवारों की संख्या 
२५८४ है । इनमें से ५६७ को वृद्धावस्था पेंशन, ८४ को भूमि 
का श्रावंटन, २३२ को ऋणा दिया गया है । ३८१ व्यक्तियों के 
ऋण स्वीकार कर दिये गये जिसके भुगतान की व्यवस्था की 
जा रही है । कुल ५०.०२ परिवारों को लाभ मिल पाया है। 
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टोंक : 


जिले के १००४ गांवों में कूल ४३३१ परिवारों का इस 
योजना के अन्तगंत चुनाव किया गया था | इनमें से ५०४ को 
बृद्धावस्था पेंशन, €€८ को भूमि आवंटन, १०१५ परिवारों को 
ऋशणा दिये गये हैं । तथा ४८७ परिवारों को ऋण स्वीकृत किया 
गया हैं । इस प्रकार से कूल ३०३५ परिवारों को लाभ पहुंचाया 
गया है । 


स्वीकृत ऋणा राशि मे से ७२२ परिवारों को १० लाख 
६५ हजार ५४५ रु० की राशि वितरित की गई है । इनमें से 
६२१ परिवारों को १० लाख ५२ हजार ७४५ रु० व्यापारिक 
बेंकों द्वारा, ६४ परिवारों को ३२ हजार &०० रु० केन्द्रीय 
सरकारी बेंक़ द्वारा, ४ परिवारों को ४५०० रु० उद्योग विभाग 
द्वारा तथा ३ परिवारों को ५ हजार ४०० रु० खादी बोर्ड द्वारा 
सुलभ कराये गये । इस प्रकार लाभांवित परिवार कूल परिवारों 
का ७०.०७ प्रतिशत है । 


उदयपुर : 


जिले के ३०२६ गांवों में कूल १०४६४ परिवारों का 
चयन किया गया है । इनमें से ११०४६ परिवारों के लिए उनकी 
पसन्द के व्यवसायों की परियोजनाएं बनाई गई है जिनके लिए 
२-४० करोड़ रुपये की आवश्यकता होंगीं। जिला प्रशासन ने 
अब तक जिले के विभिन्‍न व्यवसाथिक बेंकों से ६०४६ परिवारों 
को लगभग १ करोड़ २१ लाख रुपये के ऋणा स्वीकृत कराये 
हैं । यह ऋण राशि बेल, बैलगाडी, कप निर्माण, भेड एवं 
बकरी पालन, दूधारु पशु, चर्म उद्योग, साइकिल तथा चाय 
की दुकान, तांगा, काष्ट कला, लुहार का कार्य आदि अनेक 


डद ] प्रन्त्योदय झौर गरीबी उन्मूलन 


व्यवसायों के लिए दी जा रही है। जिले में १८५५ वृद्ध एवं 
बैसहारा लोगों को जीवनयापन के लिए प्रति मास प्रति व्यक्ति 
४० २० पेंशन स्वीकृत की गई है। ६३८२ परिवारों की र्र्‌स्‌४० 
एकड़ भूमि आवंटित की गई है तथा १३ परिवारों को अस्थाई 
रोजगार उपलब्ध कराया गया है । जिले की उपलब्धि 8६.०० 
प्रतिशत है । जिले में कुल १५३३६ परिवारों को लाभ पहुंचाया 
जा चुका है । 


राज्य के सभी जिलों का अव्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि प्रदेश के ३२६४६ गांवों में से ३२६३८ गांवों 
में परिवारों के चयन का कार्य सम्पन्त हुआ है । इस चयनित 
परिवारों की कुल संख्या १६०५४१७ है। इसमें से लगभग 
२४८५७ व्यक्तियों को जो बेसद्वारा, अपाहिज थे वृद्धावस्था के 
कारण कमाने में समक्ष नहीं हैं ४० रु० मासिक पेंशन देकर 
जीवनयापन का साधन चुलभ कराया गया है। राज्य मे ३ ७३३५ 
व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन कर उन्हें क्रषि कार्य 
में लगाने की व्यवस्था की गई है । कृषि कार्य हेतु आवश्यक 
साधनों एवं उपकरणों के लिए व्यवसाथिक एवं सहकारी बैंकों 
से ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। ५४६७ व्यक्तियों को 
विभिन्‍न निर्माणाघीन कार्यों पर लगाकर अस्थाई रोजगार 
उपलब्ध कराया गया है। १६८३ १ व्यक्तियों को विभिन्‍न व्यवसायों 
के लिए बेंक्ों से कर्जा दिलवाया जा चुका है तथा २३४३७ 
व्यक्तियों के मामले में ऋता स्वीकृत किया. जा चुका है जिसके 
भुगतान की व्यवस्था की जा रही है । अन्य २१७६ व्यक्तियों को 
अन्य साधनों द्वारा लाभांवित कर अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने 
के योग्य बनाया गया है । इस प्रकार से कुल ११३१०६ व्यक्तियों 
को विभिन्‍न प्रकार से लाभांवित कर आशिक रूप से आ्ात्मनिर्भर 
बनाया गया है जो कुल चयनित परिवारों का ७०. ४६ प्रतिशत है । 
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प्रदेश में व्याप्त निर्धतता के विरुद्ध यह संघर्ष यद्यपि बड़ा 
लम्बा और कठिन है किन्तु लोगों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक 
अधिकारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के आपसी सहयोंग से इसमें 
सफलता पाना असम्भव नहीं है। भ्रब॒ तक जिस तरह से इस 
दिशा में काम हुआ है और जिस प्रकार का अनुकूल वातावरण 
बना है उससे झ्राशा बंधती है कि दरिद्वनारायण के उद्धार का 
बापू का सपना साथेक हो सकेगा और युग युग से भ्रभाव और 
निर्धनता से जूक रहे लोगों में आत्मसम्मान उत्पन्न होगा तथा 
वे स्वावलम्बी बनकर अपना जीवनयापन कर सकेंगे । 


ब्दपु अन्त्योदय भौर गरीबी उन्मूलन 


विभिन्न प्रतिक्षियाएं 


विकास की पंक्ति के भ्रन्त में खडे हुये व्यक्ति को आधिक 
उत्थान कर उसे स्वावलम्बी बनाने के लिए राजस्थान सरकार 
द्वारा लागू की गईं श्रन््योदय योजना पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ 


महामहिस राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी 
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प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई 


राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए लागू 
की गई इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिह शेखावल 
को मृबारकबाद देते हुए उन्हें श्राशा प्रकट की कि अन्य राज्य 
सरकारें भी इस योजना को लागू कर गरीबों के उत्थान के लिए 
ठोस कार्य करेंगी । 


दुब्दू 
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लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण 


पटना में दिये गये एक सन्देश में जयप्रकाश नारायण ने 
कहा है मुझे यह जानकर खुशी है कि राजस्थान सरकार अपने 
बजट का ६४ प्रतिशत गांव के विकास पर खर्च कर रही है और 
मुख्यत: गरीब और पिछडी जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के 
लिये विशेष प्रयत्व क्रिया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि किसानों के जमीन संबंधी मामले गांवों में ही निपटाने 
की कोशिश की जा रही है । इसके लिये राजस्व अभियान चला 
कर नौ लाख मामले निपटाये जा चुके हैं जिससे किसानों को 
काफी राहत मिली है । 

पिछली साल महात्मा गांधी की समाधि पर जनता पार्टी 
के नेताओं ने शपथ ली थी कि वे अन्त्योदय का कार्यक्रम 
चलायेंगे । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राजस्थान सरकार ने 
३३ हजार गांवों में लगभग डेढ लाख सबसे गरीब परिवारों को 
जो गरीबी रेखा के नीचे हैं; भ्रपनो विकास योजना में शामिल 
किया है । यह एक अद्भुद कार्यक्रम सरकार ने उठाया है, इस 
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कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल गांव के सबसे गरीब पांच परिवारों 
का चयन किया जायेगा । मुझे बताया गया कि भ्रब तक ८० 
हजार परिवारों के लिये जीविकोपार्जन के साधन जुटाये गये हैं। 
थह सचमुच एक महत्व की वात है गांधी जी ने हमेशा प्रन्त्योदय 
पर जोर दिया था। शभ्राजादी के बाद ही यह कार्यक्रम लिया 
जाना चाहिए था किन्तु जवाहरलाल नेहरू की आधुनिकीकरण 
की योजना में गांवों को उपेक्षा होती रही है। फलस्वरूप आज 
भी गांवों की हालत दयनीय है । इस हालत को सुधारने के लिये 
राजस्थान सरकार ने प्रन्त्योदय का कार्यक्रम उठाया है और 
सुददर गांवों में बसे हुये गरीब परिवारों को उसने अपनी विकास 
योजना में प्राथमिकता दी है। मुझे बताया गया कि इस कार्य- 
क्रम के लिए चुने हुये परिवारों में लगभग ५५ प्रतिशत पिछडी 
जाति के १५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं । मैं 
इसको. सम्पूर्ण क्रांति के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
मानता हु और इसकी. सफलता चाहता हू । 

राजस्थान सरकार ने यह जो कार्यक्रम उठाया है वह 
कठिन अवश्य है । परल्तु मुझे विश्वास है कि सभी कठिताइयों 
के बावजूद वह इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे । मैं राजस्थान के 
युवकों और छात्रों से भी यह भ्रपील करता हु कि वे गरीबों के 
उत्थान के इस बुनियादी कार्यक्रम में जुट जायें। मैं भारत 
सरकार, विशेष रूप से योजना आयोग से भी अपनी अपील 
करना चाहूंगा कि वे इस ग्रन्त्योदय कार्यक्रम को अपनी योजना 
में स्थान दे । 


अगर मेरा स्वास्थ्य इजाजत देता तों मैं स्वयं जाकर 
अन्त्योदय के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करत्ा,। 
परन्तु मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। मुझे खुशी है कि इस 
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान के सभी प्ित्रों को, 
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अ्या८-5 55... 
विशेष कर राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों को 


बधाई देता हूं और राजस्थान की जनता को अपनी मंगल 
कामना भेजता हूं । 


ला 


श्री चन्द्रशेघर, भ्रध्यक्ष, श्रखिल भारतीय जनता पार्टी 


इस योजना के माध्यम से गरीबों के उत्थान को देखकर 
श्री चच्द्रशेखर ने जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों 
को इस योजना को अपने अपने प्रान्तों मे लागू करने का सुझाव 
दिया है ताकि जनता पार्टी श्रपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार 
गरीबी उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर सके । 


छछ 


विभिन्न प्रतिक्रियाएं [ €३ 


े ञ अं 
आरत के प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई को उद्बोधन प्रकाशन के प्रकाशक 
डॉ० इन्द्रकुमार तिवाडी ढारा भरतपुर में “ग्नन्त्योदय 
और गरीबी उन्मूलन” नामक पुस्तक 
दिनांक १२ नवम्बर १६७८ 
को भेंट की गई । 


